शाजस्थान सरकार 
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग 
राजक्थान, जयपुर 


प्रशासन शहरों के संग अभियान--202१4 


मार्ग-निर्देशिका-2 


अभियान ई-मेल आईडी : #४589#एक2(6)शगथा।.00॥॥ 
अभियान वेबसाईट : राक्चाक्न202 च्युं बना, 80फ.॥ 


अभियान हैल्प डेस्क नम्बर : 800-80-627 


| क्र.सं. विषय पृष्ठ संख्या 


अ 


नगरीय निकायों को सिवायचक/ अन्य राजकीय भूमि का हस्तान्तरण -3 
पूर्व में जारी पटूटों का पुर्नरवेध कर अपंजीकृत दस्तावेजों का पंजीकरण द् 
किराये पर/लघु अवधि लीज की सम्पत्ति को 99 वर्षीय लीज पर एवं फ्री-होल्ड के पट्टे देना 3-6 


0) ४2५४१ ॥0/05/प्ता0 के सम्बन्ध में ब्याज की छूट/।77४७४/ ॥0 के 60 वर्ग मीटर से | 7-49 


कक । 
मन 
हिस्न्नी 


कम क्षेत्रफल के भुखण्डों / आवासों के आवंटन बहाल करना 


(#) अन्य श्रेणी के आवंटन व नीलामी के प्रकरणों में किस्तों में ब्याज/पेनेल्टी /शुल्क की छूट देकर | 2-23 
आंवटन पत्र जारी करना 


25-29 


(7) इच्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 3]-34 


स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय स्थल की स्वीकृति जारी करना, | 35-43 
सीवरेज कनेक्शन के आवेदन स्वीकृत करना 


7. | प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 45-52 


5. | () राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत्‌ कौशल प्रशिक्षण, स्व-रोजगार, प्रधानमंत्री स्व- 
निधियोजना, स्ट्रीट वेन्डर्स योजना में पात्र व्यक्तियों को स्वीकृति जारी करने के सम्बंध में 


हा द 
205 बाबत्‌ 
अन्य विभागों से संबंधित कार्य 
0) सामाजिकन्याय एवं अधिकारिता विभाग 
(४) जन स्वास्थ्य एवं अभियात्रिकी विभाग 
(0) ऊर्जाविभाग 
00०) सार्वजनिक निर्माण विभाग 


75-77 


(५) राजस्व विभाग 
(शं) महिला एवं बाल विकास विभाग 


(शं)) चिकित्सा एवं स्वास्थ्यविभाग 


प्रगति रिपोर्ट प्रपत्र 79-8व 


सिवायचक/ अन्य राजकीय भूमि 


का हस्तान्तरण 


(0शहाआशाहाई एज ित्र| 88॥0 का 
१९ए४९॥ए७९४ (7 #) जिएक्षा।गराशा।ं 
3१७.%, 6(9)729-6/969॥./39 थंएफ, तं&26 8.2.0 
१६) है | 78६ | 8६ 3 

चिल्डलाएंइट छ78790जएटाड 2णरलिालत 59 ४९000 92768 जाए इटटाजा 02 3 कद 260 5786 रिवाडडहा  दात॑ 

टएलआपए्रट&0,956(50९0.5 06 956) दाता 8फ्लाइटइडाजा 0 ड़ छ्ज्क्ाएआशाएंड तार एश्राणा 0, 7,6(9) 

82ए/(४-५४१7/96 ?॥, 0 ठत॥8 उप्ाह 02,2009(85 काशदातंट्त 707 706 0 07006), #6 5086 (70फथाशशाहा #रटाड 0ए 

छात्र पिद्वा:- 

.... #ी छ0०एडाशशशाओ क्षाएं ल्ितिए जाएगा 8 प्राएद्घाइड06 पता एस उद्याफुफा मटका #ैचा0ा५, 
ब0पीफएफपाः जमिएटाएश्गाशा शैप्रीएताए, एाका ग्राक्ाछ0फ्टाशलओ पिप्रश$, बात जशिाएंएल्याए68, शंक्यों 06 
प्रद्धा्डटिालएं 0 रंक्ाएप्रा /26ए6७0फाशला। &प्रताछा9, र०चरीफप्रा 72ए20फओला #&परा0ताए, एफ) 
्ाएए0फ्शाला पिप्रडंड ज पााएए87065, 88 6 2856 ए8ए 92, 

2... 6 एएसडशशशा हित शीत 96 एथाएशिाएए ए एछ्नएााहा ए एडआहएट्त परशापिट ता 6 लिप &00एतराएएु 
॥0 079 धागओट8 0 क्ाते 77एटाप्रट40 6 छाद6 (70एक्‍गआशाए 099 6 /द्वाफुपा 8720/एला। 6 प्रतीक, 


उ०१फ्फा' 76एट0्ुकाला #)0709, एक गछ्ञाएफ्लाला। 70४8 जे फांएएफशा।।68 88 08 088४८ प्रात 
6. 

३3, ऋाशटथदीशाटाए बीटा फट सशूआडएशट्त प्रद्योपट छा ीह लाते 5 एड 0५ 8 उद्वाछप' 32एट2क्शला। 0079, 
ब०तीफ पा 6ए20/एला #त07राज, (एफका प्रज़0एटाहाओ पिप्रशंड, एज शििाएए8॥॥765, 88 000 08४2 7709 
88, 06 ततं शादो। 08 एद085 8760 0 856 000९छतार्त 0009 काएं 06 छत ॥2। 02760ज 50 प्रा तद्ठा28 
रीह7हएटरापट760ण0 08, 

4... 3मि ब्रत॑तातका 40 6 एकांड्रॉशटत अद्मांपट छा गार हित उद्बाफ॒प्ा 8एटॉक्रशला। #पणा५9, उ0दीजााः 
(छ6फट0एआा प्रात, (डा प्रताएफ्ाला पिड़ांड छा शिप्राएंफलडो (0फ्णनआाएजा ज शिफ्राएएवां 
(0प्राल, 85 06 एछछ धातए 526, ह।4, जा ताइ[0088 076 श्ात 7008 88/6, &0ग7लां जादएप्रॉक्याएदाए।) 
#8ए2 60 तै600987॥ | 6 शांज्ञाट (१0एटाएशाहा। 8000फ07 8 ए007 ए पछ द्ातणप्रा760शए2त #णा "6 इक, 
बॉीतिमाल्ता णालएप्रॉक्चाशशाएत 06 क्षात॑ फ्राए। आठ! 06 88 000ए: 


6) खाए छ8फ760फ79670॥ 5प्रााठत/॥/0फफ््र 20% 0 हाछ ब्शाएप्रता एछ७26त 70080 
(6एटॉफक्शआहा। 6 प्रा0ठता५ इ6, 80070 0ठ769प्राव्राग74070 06]शात॑, 


(9) एशा शाज्ा0फशशशा ।एाएाड 5% 07 86 द00फ7३ #8७26त6 ॥700९8॥ 
इद8, 800शा। ज/ल्एप्रार470) 04॥8 870:, 


ता) /एााएाएड (0फणच्राणाड 2.3% 067 (छह हाठप्रगा 78280 (70प89॥ 
इ6, 807 जाहटए्प्राग्रा?क्वांणा 06 |क्षाएं, 


(9) प्रपिएाएड (+जालड 2% 07 ६6 ह॥0प्रक॥ 768[/260 ॥॥70प87॥ 
इद86, 80फ0ला। ठ782प्राद्यश?ब707 ए 8 शा, 


290जतल्त प्राद्व ॥ काए (क्तवा 7770एशाशशा ४5, शथिफाएाए॥। (णकणाएतत छः शिफराएफ्रओ (0फाएा।, 0 8 
5895089/] ए 8 48006 708 5888, 80प॥शाई छा 7ह2फ्रह्रारक्वा।जा ॥85 0800गञॉं2त ॥ 8 डांश्ं2 (+0एशआएलं 
8000फ्ा 8 9000॥ ए ४6 7077 7602फ80 त छाली त59084, 8 शशाीश पीला 76 800ए78, 7शादाता।ए 
बाप छ प्रजा 60009 शीत )0087९670860, 


पृफाइ॥णा408४00 शीत 56 60872040॥9ए8 2078700 768 ए.8.7 7070 #07] 0,2005, 
छिए जातंश' छा 6 (0एआाण' 
(पिल्मा88॥ िपाशनबा' किला) 
छिश्एाए 5९९/शशए 40 (७ए४ए/एशशाएं 


लरतशाााााााााााााशाशााशाश हा ह शश ह हक... पा आह ह आह ह श श ह हल श श श श ह शक 
कट 


पूर्व में जारी पट्टों 


का पुनर्वेध 


पूर्व में जारी पट्टे / अभियान मे जारी होने वाले पट्टों पर पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क :-- 


जिन प्रकरणों में भू-राजस्व अधिनियम, 4958 की धारा 90-बी ,/ 90-ए के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर 
भूखण्डों के जारी पट्टे एवं निकाय की अन्य योजनाओं के अंतर्गत दिये गये पटटे // लीज डीड मय स्टाम्प शुल्क 
जारी किये जा चुके है किन्तु किसी कारणवश इन पट्टा विलेखों का संबंधित उप पंजीयक से पंजीयन नहीं करवाया 
गया है ऐसे पट्टों के नवीनीकरण (पुनर्वेध) की कार्यवाही कर अभियान के दौरान पंजीयन करवाने की व्यवस्था की 
जायेगी। इस सम्बन्ध में नगरीय निकाय द्वारा पूर्व में जारी पट्टा-विलेख को दिनांक 34.03.2022 तक पुनः 
निष्पादित कर पुनर्वेध (रिवेलिडेटेड) किया जाकर पंजीयन करवाया जा सकेगा। मूल पट्टा विलेख पर संदेय 
स्टाम्प शुल्क का 420 प्रतिशत पर पंजीयन किया जा सकेगा। (वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.2024) 


(छात्राएं छा बिल बधगशल्वा। 
अगान्वा॥९6 एिशानलाप॥6॥ 
(85 एाशिडाए0फ) 
बिछ6000॥॥ 
जज, +सजपफक्षफ 24, 202] 

चल्लाएंइट 0ताी76फ50ज़ला5$ 0जाहिए0) 09 8प्रॉ7-82९०707 () 0 8९७07 9 छा पर रिवाुंत्वशीया। डाव्ाय]0 
0. 998 (80 ४० : 440 999) 870 ॥7 धाएुशइडाणा त पड तहलशापतिशा5 ॥07ीएशकाएा एप्राफएटाड 
#,2(55)00//785/202-33 दंत 2.,07,2042, #%.4 (3)08)/785/208-88 (680 2.02.208, 
#,.4(3)09)/85/207-3 6680 08.03.207, 7.2(37)070//85/200+-25 0420 08.03.20], 
#,4(4)79/85/2020-26 तश2त 20.02.2020 छत 7,4(4)7)9/85/2020-27 त860 20,02.2020, 88 
बागशा।दंटत ॥07 ॥70860 076, 06 56 (क्‍0ए/हा। 00789 076 त[/0ता त9778 सटा6तीक्ा। ॥7॥6 
#ाणए पाहिरडा 80 00 60, #शल्‌ए जपतदार$ हीड्आा पल इडशाए पेपर जाक्ाएट408 जा ॥6 परशाफाशाड़ 
89०टएंग86 70 ०0 फ्शात ए्राफश' 2 08998 एफ्शा 9280 शाह 58 76807066 ा।एं टा॥ाए20 8727988 98 
598एणगी69 88व8॥स्‍8 ९चवएी 006 का एछ0प्ाा 7प्रएला 3 006 880क्‍806:- 


४ ७७७-७७७०७ ४४७७-७४७-४७७४-७४७-७४७७४७४७४:७४७४७:४७६-७४७४७४७-७४४४७७४-४४७४४४७४४४७७:४७७४४७४८७४७४४४७४४४४४७४#४आ४/ ७ ४ ७०७०७४४७४४४४४७४७४४७४४४४४४४७७४७७४७४७-७४७७४४७४७४४४७४४४७७४७७७७छ&,/9: 


9.) फिछड्लानएधणा ता तिरावावशा। शिशा।ए जि 

डा व हज कु च  ततत्ट 
. ॥6 [6886 6680 0 88080098/! 58॥8 8॥0/86 प्रांश' 06 सा 

। पतवातब 2ज़बछ8ड ४0808 शव शिप्रातिएगाह्षा।आ एाध्याया 

| छिछा,. 4ए६७४ एैए[ंथ8 

2. उप 46888 6660 067 ॥0070शाआ छत शर्त 059 परी6 २5. 00 


| जगा शिक्षाणाबण्ब प्रात एप (57 ण 58 0 ॥6 
| रिश्ंंबधीक्षा ९्ाणावएका रिश्लुं. रिप०४, 996 


3. वह छ्58 तहत छा ब्री0ठशाशा। छातंदहा (एडफ्टत॑ प्रात 6 २5. ।00 
| रिव्ांवडका (0ए2एशशशा। पा्याड 50, 96] (3९ १०. 
| 20॥096) 
4. उफढ 6886 (680 07 8070॥॥ ठा0टा [8शा6व प्रातंश' [6 88. 00 
| | रिक्युं॥शीक्ा 5]प्रग 06ए60्ाशा?007-202 
जा लावा ाआाजा का आयात ता भागा > आला भाआाउ ााााआारू जब कब का एज आााााांााा्रााएछछणनणणणणा | 


| 3... 96688९ 00९0/596 60९0 55760/७:6८प्रा20 प्रात 6 
| | (कांड शीपांडंश'5 उद्या 5छड ऐैणुंग्ा4-205 ता शिक्षत्रीक्षा 
| जिल्लात 0एफ़घ8 7एणु॥आव 0िा- 
(6) फज्ली।आओए प्रगोंड 0 8&एजाएताएशए शह०छा' 
शिध्णांणा 


0.5% छा एजाईंकलाशाणा क्राणा॥ | 


| (7) 4वएछला।ए प्रा।057,0जछए 00786 (॥णाए % ती 6जाडंतलायाजा एप 


लतशाााााााााशाााााााााा हा ह शश ह श आश श 0. पा हल ह शक श श आह ह हल ह शह श ह श शक 
घर 


िनणणओणणड।णओएएं।जणणण।।जडण।।डडणडजडणण।डजण।डजडजणडडडडणडएएाजणंडडणडडणण।डजणड।जडाणडडीण।-ज 


| 37648886 6660 55726/&€९९पा९0 फातवद' ए6 हह्ुं8४74॥7/ 
| एणशाशरफ ?णा०ए-200. 


(6) | एच86 छा गई द्रताशाहत। छा छाए छा 
| ॥हडावंदा।6, परापििजानदई, शराशाशं, [0807 
। पाओ।, ९८. 

| दी) |7 08886 ०0 गई 0तगाह्यां 6 एछा0 0 
| णण्ाधाधशएब।ं 0प]0058 


ननननणण।णण।।णण।ण।णलण।ख।ण।ण।खणख।।ण।।ख।णणखख।ण।णणलख।ण।णखण।।णख।ख।ण।णणख।।ण।ण।यख।ण।ण।णख।ण।णणख।ण।णण।ण।णणख।।णणणण।णण।ख।ण।णजजजज। 


6 #96 0 0जए2एथञए8 00 4 
रग्गमा58 67 ४6 7857087[8॥ 
0जापशाशंजा एाधए88. 


न्ध्भ्न्व्भ््ध्श्ध्््य्श्््न्ल्न्््ललनट्शधभसस्स्ि््श्न्ल्च्च्ध्श्ध््श्श्ध्थ्च्श्श्श्श्श्श्ड््ञ 
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राजस्थान सरकार 
वित्त विभाग 
(कर अनुभाग) 
अधिसूचना 


जयपुर, फरवरी, 24, 202 


राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 998 (999 का अधिनियम सं, 4) की धारा 9 की उप-धारा () द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक प.2(55)वित्त/कर /202-33 दिनांक 
2.07.202, प.4(3)वित्त/कर/208-88 दिनांक 2.02.208, प.4(3)वित्त/कर/207-3 दिनांक 
08.03.207, प.2 (37)वित्त/कर200-25 दिनांक 08.03.20, प.4(4)वित्त/कर2020-26 दिनांक 
20.02,2020 और प.4(4)वित्त/कर/2020-27 दिनांक 20.02.2020 को अधिष्ठित करते हुए राज्य सरकार यह राय होने 
परकि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में विनिर्दिष्ट 
लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और उनके प्रत्येक के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में यथानिविर्दिष्ट दर से 
प्रभारित किया जायेगा: - 


क्र.सं. लिखत का विवरण स्टाम्प शुल्क 
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शक सम अ नम नि पक कस कद अपर कक आलम लक लय 5.25 कस 4 मम 4 आय तय मन मन रकम किम 2242 अ लक 3 कक 40045 442 4584 कीट सम कक 


. इंदिरा आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास | कोई नहीं 
योजना के अधीन आवंटित आवासीय स्थल का पट्टा विलेख 


2. राजस्थान पंचायती राज नियम, 996 के नियम 57 या 58 के | 00 रुपये 
| अधीन ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विलेख या आवंटन आदेश 


3. राजस्थान सरकारी अनुदान अधिनियम, 96 (96 का अधिनियम | _00 रुपये 
| सं, 20) के अधीन जारी पट्टा विलेख या आवंटन आदेश 


जज क्सऑसइइबइ्ंंंंंंनंनकीाटढलसूस्‍इइअइअअडअइअइअसिससिजभज-फभन्‍ तन तननञ तन स्‍तानञत्तजनन्ननतनततननततन+++++ 


4. | राजस्थान सलम डबलमेंट पॉलिसी-2042 के अधीन जारी पट्टा विलेख | 400 रुपये 
या आवंटन आदेश 


>3- मुख्यमंत्री जज आवास योजना-205 या प्रधानमंत्री आवास योजना के 
अधीन निम्मलिखित के लिए जारी/निष्पादित पट्टा विलेख/विक्रय 


विलेख:- 
0) आर्थिकरूपसे कमजोर वर्गकेलिएआवासीयइकाइयां. प्रतिफल की रकम का 0.5 प्रतिशत 
(7) निम्न आय समूह के लिए आवासीय इकाइया चग्रतिफल की रकम का व प्रतिशत 
6. | राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-200 के अधीन निम्नलिखित के लिए 
जारी/निष्पादित पड़ा विलेख- 
6) आवासीय, संस्थानिक, औद्योगिक, पर्यटन इकाई इत्यादि के | आवासीय संपरिवर्तन प्रभार के 4 गुना पर 
।.. लिए भू-खण्ड के प्रथम आवंटन के मामले में हस्तान्तरण की दर से। 


लता शाह शश ह आह ह शहर. 0) "शाह शश ह आह ल आश श श श कह श ह शा ह ह हशह हक 


(४) वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भूखण्ड के प्रथम आवंटन के मामले में 


आवासीय संपरिवर्तन प्रभार के 8 गुना पर 
हस्तान्तरण की दर से। 


राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 956 की धारा 90-क के अधीन 
स्थानीय प्राधिकारियों के निपटान के लिए रखी गयी भूमि के सम्बन्ध में 
जारी/निष्पादित पट्टा विलेख। 


प्रीमियम की रकम, विकास, प्रभार, | 
संपरिवर्तन प्रभार और ब्याज या शास्ति, यदि 
कोई हो, को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के 
रूप में संदत अन्य प्रभार और दो वर्ष के | 
किराये की औसत रकम या हस्तान्तरण की दर | 
से। 


| राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, लोक उपक्रम या अन्य किसी सरकारी 
निकाय द्वारा आवंटित या उनके द्वारा विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में 
'जारी/निष्पादित पट्टा विलेख (जो उपर्युक्त क्रम संख्यांक | से 7 में 
'विनिर्दिष्ट किसी प्रवर्ग के अधीन नहीं आता है)। 


प्रीमियम की रकम और ब्याज या शास्ति, यदि 
कोई हो, को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के 
रूप में संदत अन्य प्रभार और दो वर्ष के | 
औसत किराये की रकम पर हस्तान्तरण की दर | 
से। 


क्रम संख्यांक 2 से 8 के अन्तर्गत आने वाला कोई पट्टा विलेख जो 
'पुनर्विधिमान्यकरण के पश्चात्‌ रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया 
हो। 
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मूल पट्टा विलेख पर संदेय स्टाम्प शुल्क 
का 20 प्रतिशत 


>पकपनलर मन लितकर कस न नल न नकल करन कमल नर नल नमक मनन तन नकल लिन कमल किन मनन लक भ नल नल लष 


राजस्थान पंचायती राज नियम, 996 के नियम 57 यशा 58 या राजस्थान सरकारी अनुदान अधिनियम, 


96व या राजस्थान स्‍लम डवलपमेंट पॉलिसी-202 या मुख्यमंत्री जज आवास योजना-205 या प्रधानमंत्री 
आवास योजना या राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2040 के अधीन जारी /निष्पादन पट्टा विलेख/विक्रय विलेख 
के मामले में आवंटी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित करेगा कि पट्टा विलेख /विक्रय 
विलेख ऐसे अधिनियम, नियम योजना या यथास्थिति, पॉलिसी के अधीन जारी /निष्पादित किया गया है। 


यह अधिसूचना, निष्पादित लिखतों या रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए उप-रजिस्ट्रार के समक्ष या स्टाम्प शुल्क के 


न्यायनिर्णयन के लिए कलक्टर (स्टाम्प) या अन्य किसी न्यायालय के समक्ष लंबित लिखतों पर लागू होगी किन्तु 


पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा। 


(प.4(2) वित्त/कर/202-272) 
राज्यपाल के आदेश से, 


(टीना डाबी) 
संयुक्त शासन सचिव 
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किराये/लघु अवधि लीज सम्पत्ति 


को 99 वर्षीय लीज/फ्री- होल्ड पढ़े 


निकाय द्वारा लघु अवधि की लीज /किराये पर दी गई व्यावसायिक सम्पतियों को फ्री--होल्ड पटूटे 
जारी करना-- 


मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 499,/ 2048 दिनांक 05.40.2048 के निर्णय में किराया /लाईसेन्स ,/ यूज एण्ड 
ऑक्यूपेशन / किराये पर विभिन्‍न सम्पत्तियों को 99 वर्ष लीज पर विक्रय करने का निर्णय लिया गया था, तथा इस 
संबंध में आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 34.42.2048 रखी गयी थी। उक्त अवधि में नियमन नहीं कराने वाले 
लीज धारक / किरायेदारों से सम्पत्ति खाली कराने की कार्यवाही नगरीय निकायों द्वारा की जानी थी मगर अनेकों 
प्रकरण अभी भी लम्बित हैं, जिसके लिये निर्णय की समीक्षा कर विभिन्‍न दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई है- 


छोटी व्यवसायिक सम्पतियों बाबत्‌ (750 वर्गमीटर त्क)- 


. 25 जनवरी 4950 तक किराये /“लघु अवधि पर दिये गये मामलों में--एकमुश्त राशि वर्तमान व्यवसायिक आरक्षित 


दर की 45 प्रतिशत | 

26 जनवरी, 4950 से 34.42.4983 तक के मामलों में-- वर्तमान व्यवसायिक आरक्षित दर की 20 प्रतिशत | 
दि: 04.04.4984 से 34.42.4990 तक के मामलों में--वर्तमान व्यवसायिक आरक्षित दर की 30 प्रतिशत | 
बड़ी व्यवसायिक सम्पतियों बाबत 750 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के) 


. पेट्रोल पम्प, सिनेमा, होटल, गौदाम, औद्योगिक एवं संस्थागत प्रयोजन के लिए लीज पर दी गई भूमि | 


अन्य प्रकार के व्यवसायिक प्रकरण-- 

उपरोक्त प्रकार की निर्मित सम्पतियों का निर्णय केस टू केस आधार पर राज्य सरकार के स्तर से किया जावेगा 
तथा इनके संबंध में सम्पत्ति की मौके पर उपयोग की विद्यमान मौका स्थिति (खाली,/“आंशिक /चालू हालत 
में / बन्द हालत में आदि) अनुसार निर्णय किये जाएंगें | 

मूल्यांकन हेतु ध्यान रखे जाने योग्य बिन्दु :- 

वर्तमान आरक्षित दर के बराबर राशि (यदि आरक्षित दर उपलब्ध नहीं हो तो डीएलसी दर), 

सम्पत्ति के आंशिक हिस्से का नगरीय निकाय द्वारा पुनः कब्जा लेने की संभावना | 

सम्पत्ति को शहर के विकास के लिए किसी आवश्यक उपयोग में लेने की संभावना जैसे सड़क की चौड़ाई बढाना, 
या स्लिप लेन, पाकिंग, फुटपाथ, सामुदायिक उपयोग आदि | 

यदि भूमि सम्पूर्ण रूप या अधिकांश रूप से रिक्त है तो निर्मित भाग को छोड़कर खाली भूमि का नगरीय निकाय 
द्वारा कब्जा प्राप्त किया जाना चाहिए | केवल निर्मित भाग के संबंध में ही देय राशि का आंकलन कर राशि प्राप्त की 
जावे। 

यदि सम्पत्ति की राशि 5 करोड़ रूपये या इससे अधिक है, तो ऐसी स्थिति में अनुमोदन के पश्चात्‌ 25 प्रतिशत की 
राशि 90 दिन में जमा करवायी जावेगी | शेष 75 प्रतिशत राशि को चार वर्ष में छमाही 8 किश्तों के पोस्ट डेटेड चैक 
के जरिये जमा करवाई जाएगी। चैक अनादर होने पर विलम्ब अवधि का 9 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय 
होगा। प्रथम किश्त जमा होने के उपरान्त किरायेदार को सम्पत्ति के उपयोग हेतु प्रोविजनल आदेश जारी किया 
जावे | 


सामान्य बिन्दु :- 


0). 


(0). 


44.4 की सम्पत्तियों का निस्तारण स्थानीय स्तर की एम्पावर्ड कमेटी तय करेगी तथा 44.2 की सम्पत्तियों का 
निस्तारण राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से किया जावेगा, जिसका गठन अलग से विभाग द्वारा किया जावेगा | 
उपरोक्त एकमुश्त राशि के अतिरिक्त वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की 5 प्रतिशत राशि की दर से वार्षिक लीज 
निर्धारित करते हुये 40 वर्षीय एकमुश्त लीज राशि जमा करवायी जाकर सम्पति का फ्री होल्ड पट्टा जारी किया 
जावेगा | 


लतशााााााााशाहाााााह शा ह श श हल हश ह आह. !5 शाला हल ह श शश श श आह ह हल ह शह श ह शश कक 


(0). यदि मूल किरायेदार द्वारा सम्पत्ति सबलेट कर दी गई है तो एकमुश्त ली जाने वाली उपरोक्त राशि का 40 प्रतिशत 
प्रीमियम अतिरिक्त रूप से वसूल किया जावेगा | 


0९) भूतल पर निर्मित दुकानों की छत के उपयोग बाबत यदि नगरीय निकाय की कोई योजना नही हैं, तो छत का 
अधिकार (२० शर्ट) देने के सम्बन्ध में नगरीय निकाय गुणावगुण के आधार पर निर्णय कर सकेगी | ऐसी स्थिति 
में छत का अधिकार देने पर एकमुश्त ली जाने वाली उपरोक्त आवंटन राशि का 50 प्रतिशत प्रीमियम अतिरिक्त रूप 
से वसूल किया जावेगा। छत पर निर्माण प्रचलित भवन विनियम के प्रावधानों के अनुसार ही अनुज्ञेय होगा, लेकिन 
केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित / संरक्षित पुरात्तत्व महत्व के स्थलों / क्षेत्रों तथा तद्नुसार प्रतिबन्धित क्षेत्रों, 
शहर की परम्परागत चारदीवारी क्षेत्रों में स्थित भूखण्डों /“ भवनों पर छत का अधिकार नही दिया जावेगा | 

(९). सभी प्रकार का बकाया किराया व अन्य देनदारियां एकमुश्त जमा करवाने के पश्चात्‌ ही नियमन की कार्यवाही की 
जा सकेगी। बकाया राशि पर साधारण ब्याज 9 प्रतिशत देय होगा, एकमुश्त बकाया राशि जमा कराने पर देय 
ब्याज राशि पर 50 प्रतिशत छूट देय होगी | 

(शं). यदि कोई सम्पत्ति किसी न्यायिक विवाद के कारण सम्पति धारक के उपयोग में नही आयी है, तो उस अवधि का 
ब्याज या शास्ति नही ली जावेगी | 

(शं). सम्पति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का वाद न्यायालय में विचाराधीन हो तो पहले ऐसे प्रकरणों में न्यायिक वाद 
प्रत्याहारित होने के बाद न्यायालय के निर्णय के अनुरूप निस्तारण किया जायेगा | 

(भा). जितनी भूमि / स्थल किरायेदार / लाइसेन्सी के कब्जे में जिस प्रयोजन के लिए दी गई थी, वर्तमान में केवल उतने 
ही क्षेत्रल का नियमन किया जा सकेगा। अतिरिक्त भूमि को नगरीय निकाय अपने कब्जे में लेगा। यदि भूमि 
सम्बन्धित जिस उपयोग के लिए आवंटित की गई थी और उससे भिन्‍न उपयोग हो रहा है तो मास्टर प्लान के 
अनुरूप होने पर नियमन किया जा सकेगा और यदि मास्टर प्लान के अनुरूप उपयोग नही हो रहा है तो ऐसे 
मामलो मे व्यापक जनहित मानते हुऐ वर्तमान उपयोग के लिए प्रक्रिया अपनाकर नियमन किया जा सकेगा | 

(59). निर्धारित सड़क मार्गाधिकार में आने वाले क्षेत्र का नियमन नही किया जावेगा | 


0). जिन मामलों में लीजधारक / किरायेदार की मृत्यु हो गई हो तो उसके वैध उत्तराधिकारियों से उपरोक्त एकमुश्त 
नियमन राशि के अतिरिक्त वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की 05 प्रतिशत राशि नाम हस्तान्तरण के रूप में वसूल 
की जाकर नियमन उत्तराधिकारी के नाम कर दिया जावेगा | 

७7). उक्त आदेश आगामी दिनांक 34.42.2022 तक प्रभावशील रहेंगे। उक्त अवधि में आवंटन नहीं कराने वाले लीज 
धारक / किरायेदारों से सम्पति खाली करवाकर उसको नीलाम करने की कार्यवाही नगरीय निकायों द्वारा की 
जावेगी | 

07). राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेशो की पालना सम्पतिधारक द्वारा किया जाना 
अनिवार्य होगा | 


॥7४४४७/॥ ॥6/॥06/प्वा (5 


के सम्बन्ध में ब्याज की छूट 


ई0डब्ल्यूछएस0, एल0आई0जी0, एमआईजी--ए, एमआईजी--बी व एच.आई.जी. के संबंध में छूट- 


6) 


6) 


(७) 


आवासों / भूखण्डों की बकाया राशि / किश्तों पर ब्याज व पैनल्टी में छूट-- 


नगरीय निकायों व राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर , अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों 
को राहत देने के उद्देश्य से भूखण्ड /“ आवास आवंटित किये गये थे किन्तु कतिपय मामलों में आवंटियों द्वारा 
निर्धारित समय पर किश्ते जमा नहीं करायी गयी थी। तथा उन पर ब्याज पैनल्टी का काफी भार बढ़ चुका 
है, जिसके कारण वे लोग किश्ते जमा नही करवा पा रहे है। अत: विभागीय आदेश दिनांक 42.05.2024 से 
ई0 डब्ल्यू0 एस0,/ एल0 आई0जी0 ,/“/ एम0आई0जी0--ए के आवंटित आवासों की बकाया राशि व किश्तें 34. 
07.2024 तक एकमुश्त जमा करायी जाने पर ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट दी गई थी |इस छूट को 
अभियान अवधि तक बढ़ाया गया है | 


इसी प्रकार हाउसिंग बोर्ड द्वारा एम0आई0जी0- बी. व एच.आई.जी. के लिए 50 प्रतिशत ब्याज की छूट 
प्रदान की गई है। उक्त छूट को भी अभियान अवधि में बढ़ाते हुए शत प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया 
है। (आदेश दिनांक 20.09.2024) 


ए५७/४॥॥6 के आवासों का आवंटन / कब्जा देना एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना-- 


निकायों द्वारा राजीव आवास योजना, आईएचएसडीपी, बीएसयूपी योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, 
मुख्यमंत्री जन आवास योजना आदि में ४४४/,॥0०के आवास बनाये गये है, लेकिन उनमें कई जगह आवंटन 
नही होने, आवंटियो को कब्जा नही देने, इन मकानों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नही होने आदि के कारण 
बने हुये मकान जर्जर अवस्था में हो रहे है। अत: ऐसे आवासों को अभियान अवधि में संबंधित नगरीय 
निकायों द्वारा मूलभूत सुविधाएँ सुनिश्चित कर आवंटन व कब्जा दिया जावेगा | इसके अतिरिक्त यदि निर्मित 
मकान अभी तक भी आवंटित नही किये गये है, तो उनका आवंटन राज्य की १७७७ स्०फ्त्छ8 ?०8०एके 
तहत्‌ किया जावेगा, जिसमें श्रमिकों को प्राथमिकता दी जावेगी। ई.डब्ल्यूएस. श्रेणी हेतु 300,//-- रूपये 
प्रतिमाह व एल.आई.जी श्रेणी हेतु 500 ,/- रूपये प्रतिमाह 40 वर्ष हेतु मासिक किराये पर आवास दिये 
जायेगें। 40 वर्ष पश्चात्‌ जिनको आवास किराये पर दिये गये हैं, तथा वह सतत्‌ रूप से आवास कर रहे है, 
तो उन्ही को उन आवासों कास्थायी रूप से आवंटन कर पट्टा जारी किया जायेगा | 


ई.डब्ल्यू एस ,/ एल.आई.जी ,/ 60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों ,// आवासों का आवंटन बहाल करने 
बाबतू- 

नगरीय निकाय के द्वारा आवंटित या नीलामी में बेचे गये भूखण्डों / आवासों की बकाया राशि समय पर जमा 
नहीं कराने से आवंटन ,“नीलामी निरस्त मानी जाती है। जिनकी अवधि व्यतीत होने पर उनका 
आवंटन / नीलामी बहाल करने की अनुमति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्राप्त होते है। ऐसे मामलों में 
गरीब वर्ग के व्यक्तियों को राहत देने के उद्देश्य से ई.डब्ल्यूएस // एल.आई.जी // 60 वर्गमीटर से कम 
क्षेत्रफल के भूखण्डों / आवासों को बहाल करने की राज्य सरकार की शक्तियां निकाय स्तर अभियान अवधि 
में रहेगी | 


अन्य श्रेणी के आवंटन व निलामी के प्रकरणों 


में ब्याज व अन्य छूट 


लतशाााााााशाशाशााााालााशााहह शशह ह हशह ह आ हर. 2 : लाश हह आह ल श शश ह हल श श शश श श शक कना 


2 ०202208222020020020202202002020020022002000000020200800200208020 22000 08.32002008022080.0000000800332000.203200200202/290000202708008/2202008002002008..2/2028.2003008.2.20/00000/2/02:2.22/०, | 
निकायों की योजनाओं के भूखण्डों के विलम्ब से राशि जमा कराने पर ब्याज में छूट देकर पटूटे देना 


द्वारा नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 28.09.2024 का बिन्दु 
संख्या 7) -- 

7 निकायों द्वारा नीलामी व निश्चित दर से आंवटित भूखण्डों के निर्धारित भुगतान अवधि के पश्चात्‌ 
पूर्ण “ आंशिक राशि जमा करायी गई है। ऐसे प्रकरणों में जिनमें पूर्ण राशि जमा करायी जा चुकी है मगर ब्याज व 
शास्ति के कारण आवंटन पत्र/ कब्जा नही दिया जा रहा है, के संबंध में अभियान अवधि में ब्याज व शास्ति राशि 
में शत प्रतिशत छूट प्रदान करते हुये आवंटन पत्र / लीज-डीड / कब्जा दिया जायेगा | 


लतशाााााााााहाशाााह शाह शश हह शश हक आह 2 3. "पाला आह हल ह शा आह कल श ह शल ह शह  ना। 


राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 


लरतशााााााााााााााालाशाहाहश हा शह ह ह शह कह. 2.5 "शाह आह शा श  हश श श शश श श शश श श शक शक काना 


स्वायत्त शासन विभाग 
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी, सी-स्कीम, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर) 


क्रमांक: #.5 (ग) ए0/9,8/7884-202-22/34690-886 दिनांक: 24.08.202 


आयुक्‍्त/अधिशाषी अधिकारी, 
नगर निगम/परिषद/पालिका, 
समस्त राजस्थान | 


विषय: प्रशासन शहरों के संग अभियान-202॥' के अन्तर्गत दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय 
शहरी आजीविका मिशन के तहत की जाने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में। 
उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा आगामी 02 अक्टूबर 
202] से प्रशासन शहरों के संग अभियान-202” आरम्भ किया जा रहा है। उक्त अभियान को सफल बनाने हेतु दीनदयाल 
अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नगर निकायों में पदस्थापित जिला परियोजना अधिकारी / जिला मिशन 
प्रबन्धक/सामुदायिक संगठकों द्वारा निम्नानुसार गतिविधियां की जाएगी- 


घटक गतिविधियां 
स्वरोजगार हेतु ऋण । पात्र व्यक्तियों के आवेदन फार्म भरवाकर, जांच कर टास्क फोर्स में अनुमोदन करवाकर 
20000 203 सम्बन्धित बैंको को प्रेषित करना। 
छः 2. . पात्र युवाओं के आवेदन पत्र भरवाना तथा कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों पर पंजीयन हेतु प्रेषित . 
कौशल प्रशिक्षण हेतु आवेदन रत | 


वि डक न ननम फ दल | 


पथ विक्रेताओं को सहायता |. पथ विक्रेताओं के आवेदन स्वीकार करना 
* चिन्हित पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी करना 


, ० नए स्वयं सहायता समूह का गठन करना 
सोशियल मोबिलाइजेशन एवं चिता समूह | 
| ७ क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन। 


सकता |* 5प्र##% को रिवाल्विंग फंड का वितरित करना। 
पाए स्वपिंयोजो), | जीएम स्वनिधि योजना के ऑनलाइन आवेदन करवाना तथा ।.०छ8 जारी करना। 
रे " स्वीकृत आवेदन पत्रों के ऋण वितरण हेतु आवेदको को बैंको में भिजवाकर ऋण 
वितरित करवाना। 
योजना के पात्र व्यक्तियों का चयन करना। 
इंदिरा 40022 कार्ड ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना। 


| * स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से अनुमोदन कर क्रेडिट कार्ड जारी 
| * कलक्टर को प्रेषित कर आवेदकों को ऋण वितरण करवाना 


अतः उपरोक्तातुसार प्रशासन शहरों के संग अभियार-202 के सकल संचालन हेतु आवश्यक तैयारी पूर्ण करता सुनिश्चित कराये तथा अधियान के 
दौरान प्रतिदिन की प्रगति से निदेशालय को भी अवगत करादें| 


(दीपक नन्दी) 
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव 


लता शाह शा श शह ह श शहर. 27: आला शह आह श ह श श श ह शश श श कक कह श शक कक 


“प्रशासन शहरों के संग! अभियान हेतु दीनदयाल अन्त्योदय योजना 
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की कार्य योजना 


क्र.सं.. घटक का नाम | घटक के तहत कार्य | लक्ष्य गतिविधियां कार्यदायी व्यक्ति का 
| विवरण (202-22) पद नाम 
. | स्वरोजगार हेतु | व्यक्तिगत एवं समूह | 4000 पात्र व्यक्तियों के आवेदन फार्म | जिला मिशन प्रबन्धक 
ऋण ऋण भरवाना / सामुदायिक संगठक/ 
नगर निकाय कार्मिक 
| 2. | कौशल प्रशिक्षण | युवाओं को कौशल | 2573 | पात्र युवाओं के आवेदन पत्र भरवाना जिला मिशन 
| हेतु आवेदन प्रशिक्षण तथा कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों पप | प्रबन्धक /सामुदायिक 
पंजीयन हेतु प्रेषित करना संगठक/नगर निकाय 
कार्मिक 
3. | सोशियल | स्वयं सहायता समूहों | 570॥ | « नए स्वयं सहायता समूह का गठन जिला मिशन 
मोबिलाइजेशन का गठन करना प्रबन्धक /सामुदायिक 
एंव सल्यागत (२5 2३७३ भ 2 ८सलल4त३०+म9ट+३३०७६३ ० » क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन। संगठक/रिसोर्स 
विकास रिवोल्विंग फंड 4564 |» ४9» को रिवाल्विंग फंड | आर्गेनाइजेशन (५८०08) 


का वितरित करना (डेमो चेक)। 
4. पथ विक्रेताओं को| चिग्हित पथ विक्रेताओं समस्त | * नए पथ विक्रेताओं के आवेदन जिला मिशन 


सहायता | को विक्रय प्रमाण पत्र | चिन्हित पथ | स्वीकार करना प्रबन्धक/सामुदायिक 
एवं पहचान पत्र का | विक्रेता |* चिन्हित पथ विक्रेताओं को संगठक/नगर निकाय 
वितरण विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र कार्मिक 
जारी करना। 
5. | पीएम स्वनिधि | ऋण हेतु आनलाइन | समस्त ९ पीएम स्वनिधि योजना के जिला मिशन 
योजना आवेदन करवाना | चिन्हित पथ | आनलाइल फार्म भरवाना तथा प्रबन्धक/सामुदायिक 
विक्रेता वितरण करवाना। संगठक/नगर निकाय 
कार्मिक/बैंक प्रबन्धक 
| 6. [इंदिरा गांधी शहरी| कार्ड हेतु ऑनलाईन | समस्त पात्र |« योजनाके पात्र व्यक्तियों का चयन करना। 
| क्रेडिट कार्ड आवेदन करना व्यक्ति |* ऑनलाईनपोर्टल के माध्यम से आवेदन करना। 
योजना * स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से अनुमोदन कर जिला कलेक्ट्रेट को प्रेषि 


कर आवेदकों को ऋण हेतु क्रेडिट कार्ड जारी करवाना 


“प्रशासन शहरों के संग' अभियान हेतु दीनदयाल अन्त्योदय योजना 
शष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लक्ष्य-राज्य स्तरीय 2-22 


क्रसे. | घटक का विवरण 
3. | स्वरोजगार हेतु ऋण व्यक्तिगत ऋण 4000 
2... | कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से | युवाओं को कौशल प्रशिक्षण 2573 
| रोजगार एवं नियोजन | रोजगार /स्वरोजगार 880 
3... | सोशियल मोबिलाइजेशन एवं | स्वयं सहायता समूहों का गठन 456 
। संस्थागत विकास पी रिवोल्विगफंडइड . |... ]| 
4... पथ विक्रेताओं को सहायता. चिन्हित पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान।. समस्त पथ विक्रेता. 
| | पत्र का वितरण 
5... पीएम स्वनिधि योजना | ऋण हेतु आनलाइन आवेदन करवाना पीएम स्वनिधि योजना 


प्रधानमंत्री स्ट्रीट बेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना 


विश्वव्यापी महामारी ८0५॥9-9 के कारण देश में पूर्ण लॉकडाउन से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के कारण पथ विक्रेताओं 
(४9०७ भरथ6००७) का व्यवसाय विशेष रूप से प्रभावित हुआ। 00५0-9 महामारी के कारण पूर्ण लॉकडाउन से पथ विक्रेताओं के 
प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यवसाय को पुन: प्रारम्भ करने के लिये किफायती कार्यशील पूंजी के रूप में विशेष अल्पावधि ऋण 
उपलब्ध करवाने के लिये देश के प्रधानमंत्री द्वारा । जून 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट बेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) 
योजना सभी नगरीय निकार्यों में प्रारम्भ करने की घोषणा की गई। यह योजना दिनांक  जूलाई 2020 से प्रारम्भ हो चुकी है। 
इस योजना के माध्यम से देश के 50 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को लक्षित किया गया है जो कि 24 मार्च 2020 से पूर्व से 
नगरीय क्षेत्र, ब आस-पास उपनगरीय / ग्रामीण क्षेत्रों में विक्रय कार्य कर रहे थे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की अवधि मार्च 2022 
तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। यह योजना पूर्णतः केन्द्रीय वित्त पोषित योजना है। योजना की मुख्य विशेषताएं 
निम्नानुसार हैं- 
3. पथ विक्रेता । वर्ष की अवधि के लिए मासिक किस्ते चुकाने वाले रूपये ।0000/- तक के सम्पाश्रविक-मुक्त 
((गाशशश्ष-०७) कार्यशील पूंजी ऋण को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे| 


9. ऋण के समय पर/शीकघ्र चुकाने ब्याज पर 7 प्रतिशत वार्षिक सब्सिडी सीधे ही 97०० छक्काए पशाई० (087) के 
माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में आनलाइन पोर्टल के माध्यम तिमाही आधार पर जमा किया जावेगा। 


7. पथविक्रेताओं द्वारा समय पर ऋण की अदायगी करने पर ऋण की सीमा बढ़ाये जाने के पात्र होंगे। 

9. इस योजना के तहत ऋण देने वाले संस्थानों अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक आरआरबीएस, एसएफबीएस, सहकारी 
बैंक एनबीएफसी एवं एसएचजी शामिल हैं। 

/. इस योजना में पथ विक्रेताओं द्वारा डिजीटल लेन-देन करने पर प्रोत्साहन के रूप में 50 से ।00 रूपये मासिक कैशबैक 
भी पथ विक्रेताओं के बैंक खाते में माह की समाप्ति पर हस्तांतरित किया जाएगा। 


दिनांक 0.09.202 तक की प्रगति निम्नानुसार है- 


कुलआवेदन . - ,53,2!4 
स्वीकृत - 70,098 
वितरण - 62,486 


नोट- योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों से सम्बन्धित समस्त आवेदन प्रपत्र अभियान की वेबसाईट : 
छाधा॥ा202] चयुं8४7५7॥, 0५.7 पर उपलब्ध है। 


लतशााााााााशाााााााशाह हा ह ह शश हक कक: 2 0. : लाला ह आह ल शक श आह ह ह श श श ह ह शक काना 


इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड 


योजना 


लता हा शश ह हश श आह... शाह आह आल ह श हल श शशश श श कक ह शश श ह हक ना 


इच्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना-2024 


5 लाख जरुरतमंदों को रुपये 50 हजार तक ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा 


योजना के मुख्य बिन्दु - 

० 50000. तकका ब्याज मुक्त ऋण शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा 5 लाख लाभार्थियों को आर्थिक मदद। 
०» शहरी पथ विक्रेता अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार पंजीकृत शहरी बेरोजगार युवा । 

० निर्धारितसमय सीमा में प्रक्रिया शुल्क मुक्त ऋण की उपलब्धतता। 

० ऋणराशिकापुर्नभुगतान चौथे माहसे 2 मासिक किश्तो में 

० स्वयंयाई-मित्र द्वारा ऑनलाईन बेब पोर्टल के माध्यम से सुगम आवेदन प्रक्रिया । 

* स्थानीयजिला कलक्टर तथा निकाय अधिकारियों द्वारा नियमित मॉनिटरिंग | 

योजना की मुख्य विशेषताएं - 

*» शहरी क्षेत्रो में रोजगार /स्वरोजगार के अवसर तथा रोजमर्रा की जरूरतो हेतु ब्याजमुक्त ऋण | 
* योजना 3 मार्च 2022 तक राजस्थान के सभी शहरी क्षेत्रो में लागू । 

*» योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से । 

* जिला स्तर पर जिला कलक्टर द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नियमित समीक्षा | 

* प्राप्त आवेदनों का समयगत (25 दिन) निर्धारित प्रक्रिया द्वारा स्वीकृत कर ऋण वितरण । 
* स्थानीय निकाय एवं उप-खण्ड अधिकारी द्वारा आवेदको का सत्यापन । 

* प्रथम 5 लाख आवेदको को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर ऋण सुविधा । 

*» कोविड-9 प्रभावित जरूरतमंद लोगो को वित्तीय संसाधन की उपलब्धतता । 

* लछाभार्थी को ऋण पुनर्भुगतान नकद/ऑनलाईन/यू पी.आई द्वारा किये जाने की सुविधा । 
*  आैंको हेतु 0 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर निर्धारित । 

*  आवेदको के मार्गदर्शन/ शिकायत के उचित निवारण हेतु निकाय स्तर पर हैल्पडेस्क | 


नोट- योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों से सम्बन्धित समस्त आवेदन प्रपत्र अभियान की वेबसाईट : 
छाधा॥202] ।यं8४7७॥, 0५.7 पर उपलब्ध है। 


लरतााााााााहाशाााााााशा हा श हश हह आह कक्ष. 3. आशा आल आल ह शह श हक श हक शलश श हक ना 
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स्वच्छ भारत मिशन 


लतशााााााााााााशाशाहाहाश शाह हशश ह ह शाह कक षट3:5 "आला शाह आह आल हह श हल ह शश श हलक काना 


राजस्थान सरकार 
स्थायत्त शासन विभाग 
टेलीफैक्स : 04-2222403 + 2222469 ईमेल : _80 98 8४/047/22ए08].0000 वेबसाईट *एएजए.58 एक ।29878॥- 20ए.]7 
क्रमांक : एफ 55( )अभि, /सीई/डीएलबी/202 /?४९ 84 /206-38 दिनांक 0.07.202 
आयुक्त /अधिशाषी अधिकारी, 
नगर निगम /परिषद/पालिकार्ये, 
समस्त राजस्थान। 
विषय : प्रशासन शहरों के संग अभियान-202 के दौरान स्वच्छता के लिये जन जागरूकता एवं विकास कार्य 
करवाने बाबत। 


उपरोक्तानुसार विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों की आम जनता को आवश्यक सुविधार्ये 
उपलब्ध कराने एबं मूलभूत कार्यो के त्वरित निस्तारण करने के उद्देश्य से _ प्रशासन शहरों के संग अभियान-2024 आगामी 
02 अक्टूबर, 202 से प्रारम्भ किया जा रहा है। अभियान के दौरान स्वच्छता के लिये जन जागरूकता एवं विकास कार्य तथा शहरों 
को खुले में शौच मुक्त किये जाने हेतु व्यक्तिगत शौचालय हेतु घरेलु इकाई एवं सामुदायिक शौचालय स्थलों का चिन्हिकरण एवं 
स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की जायेगी। 


इस सम्बन्ध में लेख है कि अभियान से पूर्व 45 अगस्त, 202 तक शौचालय विहीन घरों में व्यक्तिगत घरेलू शौचालर्यों, 
सामुदायिक शौचालय /सार्वजनिक शौचालयों ((77/?7') एवं बाजारों में यूरिनल्स के सर्वे /निर्माण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की 
जावे :- 


4. व्यक्तिगतघरेलु शौचालय (पाता) : 
() शहरी क्षेत्र में जिन नये घरों में शौचालय नहीं हैं, उनमें शौचालयों की आवश्यकता का आंकलन करना। 


() घरेलु शौचालयों के निर्माण हेतु उक्त विवरण के आधार पर भवन मालिक/लाभार्थी से निर्धारित फॉर्म में जानकारी 
भरवाकर प्रत्येक निकाय द्वारा आवश्यक घरेलु शौचालयों के निर्माण की कार्ययोजना तैयार करना। 


2... सामुदायिकशौचालय/((!) : 


(0 शौचालय विहीन घर, जिनमें शौचालय बनाने की जगह उपलब्ध नहीं है, उनको सामुदायिक शौचालय से जोड़ने हेतु 
प्रस्तावित सामुदायिक शौचालय में सीट्स का निर्धारण करना। 


() घनी आबादी वाली कच्ची बस्तियों में सामुदायिक शौचालय ((”) की आवश्यकता का आंकलन करते हुये, 
शौचालयों ((५/०]) की संख्या का निर्धारण करना। 


(0) सामुदायिकशौचालय ((/) के निर्माण हेतु उचित स्थान पर भूमि / स्थल का चिन्हिकरण करना। 
(3 सामुदायिकशौचालय ((/]) के निर्माण हेतु कार्य योजना तैयार करना। 
3. बाजारोंमें सार्वजनिकशौचालय ((!]) : 


(3 व्यापारिक केन्द्रों /बाजारों, पर्यटनों स्थलों व सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक शौचालय (ए')/मूत्रालय की 
आवश्यकता का आंकलन करना। 


लरतशााााााााशाााााााा शाह श हह श हक. 77 : शाह ह आह ह आह श हशह श श श श श हक श श श शश हनन 


(७ बाजारों वसार्वजनिक स्थलों में सार्वजनिक शौचालय (?") /मूत्रालय के निर्माण हेतु सर्वे व स्थान का चिन्हिकरण 
करना। 


() सार्वजनिकशौचालय (7) ।/मूत्रालय के निर्माण हेतु कार्य योजना तैयार करना। 


अत: उपरोक्‍तानुसार नगरीय निकाय क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरेलु शौचालयों (गा्रात्रा ), सामुदायिक शौचालय 
((!)एवं व्यापारिक केन्द्रों /बाजारों, पर्यटन स्थलों व सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों (?'') /मूत्नालयों के 
निर्माण हेतु आवश्यकता का आंकलन करने, सर्वे करने, आवश्यक भूमि /स्थल का चयन करने एवं निर्माण हेतु कार्य योजना 
तैयार करने की कार्यवाही _ प्रशासन शहरो के संग अभियान-2024 '' से पूर्व 5 अगस्त, 202। तक आवश्यक रूप से 
पूर्ण करते हुये उपरोक्तानुसार सूचना संलग्म निर्धारित प्रपत्र में विभाग के ई-मेल ००७१॥०9(877ा।.०णा॥ पर भिजवाना 
सुनिश्चित करें। 


संलग्न : प्रपत्र 


(दीपक नन्‍्दी) 
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव 


प्रपत्र-६ 
प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान सीवर कनेक्शन की प्रगति रिपोर्ट 


प्राधिकरण / न्यास / निकाय का नाम :--.............................--.---.---.----.---..--...-- 


| तक प्राप्त 
आवेदनों की 


प्रपत्न-+ 


प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान घरेलू शौचालय 0प्तप्ता,) 
हेतु आवेदनों की प्रगति रिपोर्ट 


निकाय का नाम :--.........................................................- 


घरेलू शौचालय त0फम्रप्ता) हेतु आवेदनों का विवरण 


गत दिनांक तक प्राप्त | आज दिनांक को प्राप्त | कुल प्राप्त आवेदनों की 
आवेदनों की संख्या आवेदनों की संख्या संख्या 


पाक्षिक प्रपत्न-6 


प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान सामुदायिक शौचालय ((") 
के स्थल चयन एवं निर्माण की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट 


निकाय का नाम :--.........................................................- 


सामुदायिक शौचालयों हेतु स्थल सामुदायिक शौचालय में सीट्स की 
चयन का विवरण संख्या का विवरण 


ः गत पखवाड़े तक।इस पखवाड़े में | कुल चयनित | गत पखवाड़े |इस पखवाड़े | कुल निर्मित 


[.2323235052525252:2:2000002050525252:2://00202225252222/0000:0:052:220/00/00:057/2202220/0700:050522222000/0:0520222:22/0/00020:052222:/00/0:050022022/0/0/0/005022242://00050:0:22:2:2:/0/000:0:0:252:2:2:27//00050522242://000:05052:242:2:2:/0000050/252:2:2://0/0505052522:2:2:/;0505552522:2:/:/0/052:2:2:2:2:/:/050:7:5: 24:42] 
पराक्षिक प्रपनश्न-+ 


प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान सार्वजनिक शौचालय (") 
के स्थल चयन एवं निर्माण की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट 


निकाय: का नाम न ८ ८02 कप 2 7 तय वि के 222 


सार्वजनिक शौचालयों हेतु स्थल चयन का | सार्वजनिक शौचालय में सीदट्स की संख्या 
विवरण का विवरण 


पाक्षिक प्रपत्र-॥ 


प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान सार्वजनिक मूत्रालय (एरार,) 
के स्थल चयन एवं निर्माण की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट 


निकाय का नाम :--.........................................................- 


सार्वजनिक मूत्रालय हेतु स्थल चयन का [सार्वजनिक मूजालय में सीट्स की संख्या का 


राजस्थान सरकार 
स्वायत्त शासन विभाग 
टेलीफैक्स : 04-2222403 $ 2222469 ईमेल : 808 8४/097/22ए8].000 वेबसाईट *एएजए.58 एक ।29878॥. 20ए.]7 
क्रमांक: एफ 55( )अभि, /सीई/डीएलबी/202/?8९९७।/266-828 दिनांक 0,07.2027 
आयुक्‍त/अधिशाषी अधिकारी, 
नगर निगम /परिषद /पालिकायें, 
समस्त राजस्थान। 


विषय : प्रशासन शहरो के संग अभियान-202 _ के दौरान सड़क मरम्मत/पेच रिपेयर के कार्य करवाने बाबत। 

उपरोक्तानुसार विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों की आम जनता को आवश्यक सुविधारयें 
उपलब्ध कराने एवं मूलभूत कार्यो के त्वरित निस्तारण करने के उद्देश्य से " प्रशासन शहरों के संग अभियान-202 आगामी 02 
अक्टूबर, 202। से प्रारम्भ किया जा रहा है। अभियान के दौरान शहरी क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत/पेच रिपेयर, नाली 
मरम्मत, फेरों कवर व मैनहॉल्स की मरम्मत का कार्य करवाया जावेगा। 

इस सम्बन्ध में लेख है कि अभियान से पूर्व 75 अगस्त, 202। तक नगर निकाय की क्षेत्राधिकार की क्षतिग्रस्त 
सड़कों /नालियों व मशीनहॉल्स (मैनहॉल्स) का सर्वे/आंकलन करते हुये, सी.सी. /डामर सड़क मरम्मत/पेच रिपेयर के कार्य, 
नाली मरम्मत के कार्य, मशीनहॉल्स (मैनहॉल्स) मरम्मत/बदलने के कार्य की मात्रा का अनुमान (8597796) करते हुये, वार्षिक 
अनुबन्ध के आधार पर कार्य करवाने हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण करते हुये, वार्षिक दर अनुबन्ध (8 शाप] १७४४४ (008०) की 
नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ली जाबे, ताकि अभियान के दौरान मांग आने पर आवश्यकता अनुसार सड़क /नाली व 
मैनहॉल्स मरम्मत के आवश्यक कार्य करवाये जा सकें। 

उपरोक्तानुसार सूचना अभियान के दौरान संकलित कर संलम्म निर्धारित प्रपत्र में विभाग के ई-मेल 
००१09 20क.0००7 पर भिजवाना सुनिश्चित करें। 


संलग्न : प्रपत्र 


(दीपक नन्‍्दी) 
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव 


लतशाााााााााााााााशाहाशाााहश शशह ह हश ह आ शक... ] लाश हल हक श शक हल श श श ह शक शक काना 
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॥#॥9९] ॥॥|0६्‌] ५(ए]|७९०७।७ ७5 |0०।॥£2 कफ 4६ ॥रू0 4#ि[[3 2॥/% ज्ण्य्छ के 4 7२६] कक [डि|दि हजाह 


460|२ (६४ ॥[ड ॥080| ( >०७ ॥|यु> | # जे? |परु>े & २२2७ 47० 
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मे $%॥5३| 8॥॥2| [६६ ॥के (| [क +क।७३] ॥0॥2७५०॥| ७७ $॥७५] 


>> ॥8ै॥० ३४] 


रएह्ठु श७७ [क [राक के ७9फ्ररेक छी ड्राकाफे ७ड़े॥० 3७] जज के ।रु& । ॥]४ $ [>9।6 ॥फ।॥॥४४॥ 


प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 


लता शश ह ह हश हक कक. 5 "आशा शाह शह श हल शक श श श हल श हक शक श शश शक ना 


प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 
व्यक्तिगत आवास निर्माण ज़रा,( फशालीलंग्रांक ०0१ (णा5४प्र८४०॥) इस हेतु लाभार्थियों के द्वारा स्वयं 
के पट्टाशुदा भूखण्ड पर वर्तमान में कच्चा आवास होने की दशा में 30 वर्गमीटर तक /अधिकतम 2॥ 
वर्गमीटर तक पक्का निर्मित आवास होने पर न्यूनतम 9 वर्गमीटर तक की अभिवृद्धि हेतु अधिकतम सहायता 
राशि रू. 4.50 लाख प्रति आवास देय है| पात्र लाभार्थी की वार्षिक आय रू. 3.00 से कम होना आवश्यक है | 
सहभागिता में किफायत्ती आवास 4प्तए (496 सता फ एनधाश-छ्ाँए) उक्त योजना के 
इच्छुक आवेदकों हेतु मुख्यमंत्री जन आवास योजना- 2045 के प्रावधान 4 ए0) के अन्तर्गत चिन्हित 
राजकीय भूमि पर विकासकर्ताओं द्वारा निर्मित किये जाने वाले ४५४ आवासों के आवंटन पर केन्द्रीय 
सहायता राशि रू. 4.50 लाख प्रति आवास देय है | 
निकायों द्वारा एएचपी योजना - 2009 तथा मुख्यमंत्री जन आवास योजना- 2045 के तहत निर्मित 
आवासों में से अनावंटित / निरस्त आवासों का पात्र आवेदकों से नवीन पंजीकरण प्राप्त कर आवास 
आवंटित किये जाने पर #प्त0/(४ ,8$ घटक में सहायता राशि देय है | 
स्व-स्थान स्‍्लम पुनर्विकास ॥888 (कहां शा २० ४ंआं॥।।॥४6०॥) उक्त योजना के इच्छुक आवेदकों 
से आवेदन पत्र प्राप्त कर योजना की डीपीआर प्रस्तुत करने पर केन्द्रीय सहायता राशि रू. 4.00 लाख प्रति 
आवास देय है | 
आवास ऋण पर ब्याज में छूट (॥,8$ (7९१४६ ॥+॥४ 8छक्डांतए 8७४७8९) एएचपी योजना -- 2009 
तथा मुख्यमंत्री जन आवास योजना- 2045 के तहत निकाय द्वारा निर्मित आवासों के पात्र आवेदकों को 
आवास ऋण दिलवाने हेतु त्रिपक्षीय अनुबंध सम्पादित करने पर बैंक के माध्यम से प्रति आवास अधिकतम 
राशि रू. 2.67 लाख की ब्याज में छूट देय है । 


लतशाााााााााशाहााशाााश शाह शशश ह हश ह आशा. : शाह हल श श श हक श श श कक श शक श श ह शशह कक 


राजस्थान सरकार 


स्वायत्त शासन विभाग 
टेलीफैक्स : 04-2222403, 2222469 ईमेल :_ (89800) शशशष।.0070 वेबसाईट :एछछए.]58.पाएश॥.88808॥.20९.॥ 
क्रमांक : 7-50श0800)ए?0प)(ए/५5ए४-7)98₹8)/202-22/547 दिनांक 3.08.202व 
परिपत्र 
विषय :- प्रशासन शहरों के संग अभियान- 202 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 


आवासनिर्माण हेतु सहायता राशि रू, .50 लाख प्राप्त करने की कार्यविधी बाबत 


केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) लागू की गई है जिसके अन्तर्गत लाभार्थी द्वारा स्वयं के पटूटाशुदा 
भूखण्ड पर 30 वर्ग मीटर तक आवास निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता राशि रू. 4.50 लाख देय है। 

“प्रशासन शहरों के संग अभियान- 202 अभियान के दौरान समस्त नगर निकाय उक्त योजना का लाभ पात्र प्रार्थीयों 
को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेगें। 


अत: अभियान के दौरान पट्टा जारी करने के लिये पात्र प्रार्थीयों (3,00 लाख रूपये वार्षिक आय एवं 30 वर्ग मीटर तक 
आवास निर्माण जिसमें भूखण्ड के क्षेत्रफल की कोई सीमा नही है) से आवश्यक दस्तावेज ( परिशिष्ठ _ अ, ब' एवं सके 
अनुसार) प्राप्त करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित करेगें। 


अभियान के दौरान परिशिष्ठ 'अ, 'ब' एवं 'स के अनुसार आबेदक से प्राप्त समस्त दस्तावेजों का निकाय स्तर पर 
संधारण किया जावेगा तथा प्रत्येक निकाय परियोजना रिपोर्ट (परिशिष्ठ द के अनुसार) मय आवेदकों की सूची कार्यालय 
परियोजना निदेशक (आवासन) , रूडसिको, 4-स-24, जवाहर नगर, जयपुर - 302004 को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेगें 
ताकि राज्य एवं केन्द्र सरकार के स्तर पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जाकर निकाय के आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 
अधिकतम पात्र आवेदकों को योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा सके। 


पूर्व में जारी पटूटाधारी पात्र आवेदकों से भी इस योजना हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये जा सकेगे ताकि निकाय स्तर पर कोई भी 
पात्र लाभार्थी योजना से वंचित ना रह पाये। 


( दीपक नन्‍्दी ) 
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, 
स्थानीय निकाय विभाग 


लतशाााााााााााााशाहााश हा ह हशश ह शहर... आशााााााशाशाहाह शाला आह श शश ह हल ह शश ह शक ना 


ह.५०22323202222%25:0200222/:0:02222%//020202727%70:0:222227%70/0:0:02727%7020202027%/%:0:0222727%/0:0:0ल्‍72227%/0:0202727%/%/0:020272%7/420202220//:022272%/%:0235222/%/3:0202/2737%/%/:03227%/:0:0272227%/3:0:02027270/0:0:027272/:0:0222732020:052727//3:02527273/:55:22747%/3:0:5/2/3737::352/2/3/24:554727374:0:0452:4:4:* 
परिशिष्ठ- अं 


प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) व 

(लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक-फछा,() फोटो एवं 

अनुदान हेतु आवेदन -पत्र हस्ताक्षर 

नगर निकाय का नाम................. .««२०००-६-००००«»न्‍न्‍व_व्ल्‍्व्वन्व ००० अनिल है! 

जहर: ००२०२ 7२४०७: नर लक जिलों, ६१००४) २२४ आल 2 0 275 बार्ड संख्या................... ०-०० 

। आवेदक का नाम 25 कक मर आम कर, 

2 पिता/पतिका नाम : 2325 2 40420 704: ८2 44०४7 2 दर द 000५१ २7 22770 725 

3 जाति (सामान्य, एप.टी.,एस.टी.,ओ.बी.सी, 42270, 207०4 7 20 7५०४० 2 पक 7 52550 227५ 7045 2077४ 
अल्प संख्याक, अन्य) 

4 पूर्ण पता (५3४4,5२०३३३२४३७ शक लक अल २४३३० ३३०६८ सर रसूल 
वर्तमान पता : 2 22 22 2 22 टन 2 2077 27220 
स्थायी पता : ६8०२० ०४७६४४४९ ६३२२४ ४३०३५७३ ४ २५5० 5५9०9 कसर रह रब +5«<5 ७०४५ ३५४ २७% «२ «5. «%«बंध्०७५9 

5  भूखण्ड का विवरण जिस पर आवास निर्माण/ 202५2 227% 2 22०4४ २००२२४८८४१२४ ४२२२ ००२7२: ००००२४४४४४ २००77 
अभिवृद्धि प्रस्तावित है :- 
भूखण्ड संख्या स्कीम का नाम, भूखण्ड कहा स्थित है : 22707 2876 7४९ ४३५ २४० २० डर (२) 2त ०३५ रड5प 34 0736 80% 32700 2:08) 
भूखण्ड का माप /क्षेत्रफल 22007 रद 000 20277 22770 
भूखण्ड रिक्त है (हों या नही) 55 90300: 7 २६००५ ४४००४ ४०१ ००३४४००३ ०८३ ००००२ ०२४०४ ३०० 
यदि भूखण्ड पर पूर्व से आवास निर्मित हो तो पी मम पर मम पपीता 
निर्मित कुल क्षेत्रफल 002 20000 76 कक ३ वर टन ट पक 2 2 
प्रथम मंजिल का निर्मित क्षेत्रफल 0 20747 55825 :70005 72 7० १००२०२५३४४४२०४३० ०८ ३ 
ड्वितीय मंजिल का निर्मित क्षेत्रफल ४722 2००४ 2६५ 7४० 40020 07 777 2.00 202052/ 0022 ४ 22027 77: 
भूखण्ड का पटूटा अभिलेख जारी है 
(हा या नही) ६. ५५५५०५०००००००५०००००००००००००००»०००-०» (पटटे की प्रतिलिपि संलग्न करें) 
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय व रत की कल कि कक के तक (स्व घोषणा पत्र संलझ्न करे) 

7 आवेदक एवं परिवार के एक सदस्य का आधार नम्बर 7738 40४३४ ४४४४०: मर 8 0 72 रे 


(आधार कार्ड की प्रति संलम करे) (बैवाहित हेतु 
पति/पतल्ि अन्यथा परिवार के सदस्य का आधार कार्ड) 


8 आवेदक का स्थायी फोन/मोबाईल नं, 5 0 57 ५230007002722 22 50220 02 22:5:3 
9 अनुदान का प्रयोजन (नवीन आवास निर्माण/आवास वृद्धि) :...............-५०--००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० 
0 क्या पूर्व में भवन निर्माण हेतु कोई अनुदान लिया है 
(हों या नही) 20४ को रख 355५२ ०४४ >> धरम उन डर ० रद य 
4 प्रस्तावित निर्माण विवरण 52337030770 0740 420: 758 इक 7225 »»»»«»» जेर्ग फीट 
नवीन निर्माण क्षेत्रफल “05 अर 70222: 32033320 20035 «००००० नर्ग फीट 
वर्तमान आवास में अभिवृद्धि (प्रस्तावित क्षेत्रफल) 27 70282 20700 0022 वर्ग फीट 
प्रस्तावित कुल निर्माण क्षेत्रफल अनुमानित लागत 60009 50055 5806 008 002 से ए9005% रूपये 
आवबदेक के हस्ताक्षर 
कार्यालय उपयोग हेतु 
प्रमाणित किया जाता है कि आवदेक द्वार प्रस्तुत क्र.स । से 4! तक की सूचना सही है। 
दिनांक: - हस्ताक्षर प्रमाणिकर्ता 
स्थान:- नाम:- 
पद: - 
मोबाईल. :- 


लतशााााााालाशाशााााााहा हा शशह ह हश ह शक .9.: पााााााशाशाााहश श ह श शह श शश ह श श शक शक श शक 


परिशिष्ठ- ज् 


समस्त आवेदको के लिये 


शपद्ध - पत्र 


में निवास करता/करती हूँ। मेने प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास 2022 (शहरी) के अन्तर्गत स्वंय के द्वारा 
आवास का निर्माण अथवा विस्तार के लिये अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है। में शपथ-पत्र के माध्यम से स्वीकार 
करता/करती हूँ कि: - 


. मेरे द्वारा देश में किसी भी अन्य स्थान पर स्वंय का मकान नही है। 

2. आवास निर्माण हेतु उपलब्ध भूखण्ड मेरे स्वंय के स्वामित्व का है। 

3. मैने पूर्व में किसी भी आवासीय योजना की सब्सिडी नही ली है। 

4... मेरे परिवार की वार्षिक आय रू 3 लाख से कम है। 

5. मेरा भूखण्ड रिक्त है/कच्चा आवास है/2 वर्ग मीटर से कम का पक्का आवास निर्मित है। 
6 


में स्वंय के द्वारा आवास का निर्माण अथवा विस्तार हेतु प्रधांनमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास (शहरी) 
योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ। 


मेरे वर्तमान भूखण्ड /आवास के नक्शे में आवास का निर्माण एंव विस्तार स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। 

8. मै स्वंय के द्वारा आवास के निर्माण अथवा विस्तार हेतु अनुदान के अलावा सलंग्न एस्टिमेट के अनुसार शेष निर्माण 
लागत स्वंय के स्तर पर वहन करने को तैयार हूँ। 

9. अनुदान प्राप्त करने के उपरान्त यदि निर्धारित अवधि में मेरे द्वारा किसी कारणवंश निर्माण कार्य पूरा नही कराया जाने 

की स्थिति में संबंधित निकाय/प्राधिकरण/न्यास मेरे विरूद्ठ नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। 
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(नोटीराइज्ड सत्यापन) आवदेक के हस्ताक्षर 
(शपथ पन्न 50 /- ) 


लरतशााााााााााााशाशाहााश हा शश ह हक शक. 5 0) "पाल हल आ आल ह आह श श शक श कह श श श श शक कना। 


प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (0५७ ५४-7) 
सबके लिये आवास-20223 


3३७+७०५०५+३०३६३७७+०५०५+३०*९४३७७+०५+३०*६७७+०५०५+३०*९६७५७०३१०५३+३०*९६७५७३१००५३+३०*९६७५७३१+०५३+३०*६७५७३४+०५३०*६७५७३१७०५३०*३६७५७३४+०५३+३१०*३६७५७३१+७०५३+३००७५०३४+३७०५+००७५०३४+३७५+००७५०३४+७०५+००७५०३४+७५+० 


लाभार्थी के स्वंच द्वारा आवास का निर्माण अथवा विस्तार हेतु रू 7.50 लाख तक के अनुदान 


परिशिष्ठ- सा 


#++१०३+३५+००५७५०३+३२७५+००५५० 


की पाज़ता हेतु चैक स्लिपः 
कहे 
लाभाधी का नाम. :५५५७४०) ४:22, 05502 04 00297 27070 2 6 20475 77707 ०, ५४375 ०४720 42050 0० ० 27075 + 
पंता+ 2200 037 2007 7 व 0240 20000 3200 70 मोबाईल न,...६५६ ७०४०४७७०७ >> 374० ००७४० ०० 
आधोरंन३ 02०८४ ८०००४, 20, 772२ ०२३३2, 57077 0000 2070 05६५ ४४ 
धक्का 
हों/नही 


(क्रम संख्या | विवरण 


] क्या लाभार्थी के परिवार के नाम देश में किसी भी अन्य स्थान पर स्वंय का मकान है६ (यदि नही है तो शपथ 
| पत्र सलग्म करे) 


2. क्या लाभार्थी का भूखण्ड जिस पर कच्चा /पक्का मकान बना हो, स्वंय के स्वामित्व का हैघ्सबंधित दस्तावेजी 
| साक्ष्ययथा पट्टा / मूल आवंदन पत्र सलंग्र करना अनिवार्य है। 


3 | क्यालाभार्थीनेपूर्व में किसी आवासीय योजना की सब्सिडी ली है? 
| (शपथ पत्र सलंम करे) 


लीक 


| क्या लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय रू 3 लाख या इससे कम है? 
| (स्व धोषणा पत्र सलंग्न करे) 


| क्या लाभार्थी का भूखण्ड रिक्त है अथवा कच्चा आवास है? 


5 
6. | यविलछाभार्थी का पक्का मकान है तो क्या वह 2! बर्ग मीटर तकया इससे कम है? 


9 | क्या लाभार्थी के वर्तमान भुखण्ड/आवबास के साईट प्लान एवम नक्शे में आवास का निर्माण एंव विस्तार स्पष्ट 
| रूप से दर्शाया गया है? 


0..| क्या लाभार्थी के द्वारा प्रस्तावित आवास निर्माण का एस्टीमेट सलंग् है? 


निनननतणणजणणण।णएणजणएणणणजिणणणणणणणणणणणणण:णण।खणण।णण।णणणएण।णए द्वारा) 3ििफिरपआपआ स्व जााा।। क्वखड ड। बाघ 555: क्वूक्वूघघू 55: पपपघपपैधप। द्ञापप+ द्.्++ 


| लागत स्वय के स्तर पर वहन करने को तैयार है? 


हस्ताक्षर वार्ड /जोन आवेदक के हस्ताक्षर 
वार्ड/जोन प्रभारी अनुशंसा 
मै लाभार्थी को अनुदान देने हेतु अनुशंसा करता/करती हूँ। 
हस्ताक्षर पार्षद 
संगम आवश्यक दस्तावेजः वार्ड संख्या प्रभारी 
हमारी के को मोटी प्रासपरदे साइज निकाय/प्राधिकरण/न्यास (राज.) 


4 
2. अनुदान प्राप्त करने हेतु आधार कार्ड की फोटो कॉपी 
3. आय प्रमाण पत्र हेतु स्व धोषणा पत्र 
4... मकान का पड्ा/मूल आवंटन पत्र 
5. प्रस्तावित आवास का साईट प्लान, नक्श एवम्‌ एस्टीमेट 
6. शपथ-पत्र 
नोट: 

3.. केवल आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिये। 

2. नये घर के निर्माण के लिए न्यूनतम 24 बर्गमीटर क्षेत्रफल एंब अधिकतम 30 बर्गमीटर क्षेत्रफल 
3. 


विद्यमान मकान के विस्तार के लिए कम से कम 9 बर्गमीटर तक क्षेत्रफल का निर्माण आवश्यक है जिसमे कम से कम । कमरे का निर्माण प्रस्तावित हो। 


लता हा श श हा हक. 5 ]. माह आह श श ल श श श श हक शक श शक ह शक काना 


परिशिष्ठ- $ बट! है 


निकाय द्वारा तैयार की जाने वाली परियोजना रिपोर्ट में निम्म सूचनाएं सम्मिक्तित किया जाना आवश्यक है :- 
... परियोजना का संक्षिप्त विवरण। 
2. परियोजना के विशानिर्देशिका के अनुसार निर्धारित परिशिष्ठ 7सी एवं 7डी (प्रारूप संलम्)। 
3... सिटी प्रोफाईल। 
4... 30 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल का नक्शा (सुलभ सन्दर्भ हेतु नमूना संलम)। 


5. परियोजना में शामिल किये जाने वाले सभी आवेदकों के आवास निर्माण की कुल अनुमानित लागत का विवरण। (रूडसिको 
कार्यालय द्वारा 30 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्र का सेम्पल एस्टीमेट तैयार किया गया है जो कि सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग है निर्माण 
क्षेत्र में भिन्‍नता की स्थिति में एस्टीमेट निकाय स्तर पर तैयार किया जाकर परियोजना रिपोर्ट के साथ संलम किया जाना 
आवश्यक है)। 


6... नवीन आवास निर्माण एवं अभिवृद्धि हेतु प्राप्त आवेदनों को पृथक- पृथक परियोजना रिपोर्ट के साथ प्रेषित किया जाना है। 
7. आवेदर्को की सूची प्रारूप “ क एवं ख' के अनुसार। 


लता शश ह श हश हक आर. 5 2. पाला हल आह श आह हल हक श ह शश श काना 


अन्य 
न्य 
परिपत्र 
/आदेश 
दे 
श 


एयााादााधाखााद न नष न भय न भ न कषभभभषभ न षभभनषषभयककू5 
53; शाह आह श आह श श श श ह शश श ह शक 


भ्भ्ष््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््क््््क्््््््््न्ममसनक ल््नृॉृ्ु्निक््फकरव््कलललल्् क क्लन्ल्नक्यन्रन््््क्क्कर 
राजस्थान सरकार 
स्वायत्त शासन विभाग, 
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज. जयपुर 
(जी--3, राजमहल रेजीडेन्शिल ऐरिया, सिविल लाइन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर) 


क्रमांक: प.5 / डीएलबी / स्टोर / 2024 / 533 दिनाक :-- 44.09.2024 


आदेश 


प्रशासन शहरों के संग अभियान 2024 के सुगम संचालन हेतु जॉब बेसिस पर निर्धारित योग्यताधारी 
कार्मिक उपलब्ध करवाने हेतु उपयुक्त श्रेणी में केन्द्र सरकार /राज्य सरकार /स्वायत्तशासी संस्थाएं / 
निगम बोर्ड में पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त अनुभवी सेवा प्रदाता,संवेदक / एजेंसी / फर्म // कन्सलेंटट से 
प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन बिड सूचना संख्या 87) ,803222 आमंत्रित की गयी थी | 

बिड के तहत निम्न वर्णित मानदेय के आधार पर सेवा शुल्क के प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे | विभागीय 


उपापन समिति की अभिशंषानुसार प्राप्त प्रस्तावों में न्यूनतम सेवा शुल्क प्रतिशत दाताओं की दरों को 
निम्नानुसार अनुमोदित एवं स्वीकृत किया जाता है। 


पद का नाम -+ अरबन अरबन । तकनीकी टी. पटवारी /गिरदावर सहायक 
प्लानर प्लानर । अभियनता एक्सपर्ट सिवानिवृतत) लेखाधिकारी-प्रथम 
प्रथम द्वित्तीवय. | (सिविल) द्वित्तीय 


2,708 | 48,500 


फर्म का नाम |, भानदेय पर अनुमौदित एवं स्वीकृत सर्विस का प्रतिशत 


सिलाभतशा रि0्आ, क 00 | 2 | /  उउ_/[/$$ घ | 
॥,९त87 887 ॥एश7 ४६ 
40780, 8907 


कक शमी 
आप: 7 आाकिओ 
800 &$ ९0 $४९४१४४९९४, #६6(& 
आओ 255 554 लिआ 
0 (४. 
8728 'पिल्लाा&। किंतु 
है बा काशीडिर 50टएांशिप, 
काला ओ 
की ग्ाइथे॥कए 48077 कि 
5शा'प्रा९2, 4) 6 80077 
7 [88828 €९६७॥फए|छि' 
री छ0॥ डित्रए"8, 
डिल्लात्ा 
हो एॉांफए शिक्राफ्ृएसरा' 6: | 
4९९ए77 668 वि९7तांर्टड एिए 
॥ 8, छा'४8 (है आए शा 
पा 
है|: 2] 
[॥0 एड एआाशफारंडट, तश्एए/ए |  _ |_/[/_ | _ | 7/[_ ॒ (ई 7/_| ' 


२३874 #॥/277077885 70 । 
६-0॥6748९60॥, िल्लाह& 


का ुनुनुनुनुनुनुनननननननुनुनननननुनननननननतुनननननननननननुतननननुनुनु हा नननुनूननुननूनुनुनननननननननुनननननननननुनलनननननननननुुनननननन 


उक्त बिड के संबंध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते है:- 


न््के 


५ 


फ््े 


पर 


छा 


फ़ 
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. उपरोक्तानुसार फर्मो को वर्णित श्रेणी के पूर्णतः जॉब बेसिस पर कार्मिक उपलब्ध करवाये जाने पर प्रतिमाह 


उपरोकतानुसार निर्धारित मानदेय राशि, अनुमोदित एवं स्वीकृत किया गया सेवा शुल्क तथा नियमानुसार देय 
जी.एस.टी. का भुगतान देय होगा | 
प्रावधान लागू होने की स्थिति में बिड शर्तों के अनुसार निर्धारित दर से ई.एस.आई. तथा ई.पी.एफ. का भुगतान 
भी देय होगा | 
उक्त फर्मो को परिशिष्ट '4' के अनुसार जिले आवंटित किये जाते है। अनुमोदित फर्म आवंटित जिले की 
नगरीय निकायों में ही कार्य कर सकेगी | 
राज्य की प्रत्येक नगरीय निकाय हेतु पूर्णत जॉब बेसिस पर कार्मिक लिये जाने हेतु परिशिष्ट “2' में वर्णित सेवा 
पद आवंटित किये जाते है | संबंधित नगरीय निकाय आवंटित श्रेणी एवं निर्धारित सेवा में ही पूर्णतः: जॉब बेसिस 
पर कार्मिक परिशिष्ट '॥' में वर्णित फर्मो से कार्मिक संविदा पर ले सकेगी | 
संबंधित नगरीय निकाय इस आदेश का संदर्भ देते हुए पूर्णतः: जॉब बेसिस पर आवश्यकता को देखते हुये एवं 
आवंटित सीमा में ही पूर्णत जॉब बेसिस पर कार्मिक उपलब्ध करवाये जाने हेतु फर्म को आदेश जारी करेगी 
तथा अनुबंध का निष्पादन करेगी | अनुबंध का निष्पादन करते समय बिड तथा इस आदेश को अनुबंध का भाग 
बनायेगी। सुलभ संदर्भ हेतु बिड दस्तावेज की प्रति संलग्न की जारी है। 
इस आदेश के तहत पूर्णत जॉब बेसिस आधार पर कार्मिक केवल इस आदेश के जारी होने से 6 माह तक की 
अवधि के लिये ही रखे जा सकेंगे | आवश्यकता होने पर विभाग द्वारा अवधि को आगे बढ़ाया जावेगा | जिसका 
पूर्णाधिकार निदेशक स्थानीय निकाय के पास रहेगा। नगरीय निकाय स्वयं के स्तर पर इस अवधि को आगे 
नहीं बढ़ा सकेगे | 
इस आदेश के तहत पूर्णत जॉब बेसिस पर रखे जाने वाले कार्मिकों का भुगतान संबंधित नगरीय निकाय द्वारा 
किया जावेगा। 

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। 


सलग्न- 


4. बिड दस्तावेज की प्रति | 
2. परिशिष्ट '4' 
3. परिशिष्ट '2' 


(दीपक नन्‍दी) 
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव 


लता शश हा ह  आ 5 0 : आशा शाह आह हल श शक श शक शक ह ह श शशश कक 


परिशिष्ट --4 


फर्मो को कार्य करने हेतु आवंटित जिले 
फर्म का नाम आवंटित रि 


84340 ७ थ गुणावत्त सदन, शंकरपुरा, जिन्सी, 
0४ 4 ॥,8 वार्ड न. 47, टोंक मो. 9252444622 
$.8 8 838,॥३ & 8९ ३ जयपुर, अलवर 


आएगा शााफए) | हीरापुरा डीसीएम अजमेर रोड जयपुर 
मों, 9॥04824000 


5प्त॒&ाप पह ७9४88 | 425 केशवपुरा सेक्ट , बूंदी, झालावाड 
डिएपगाराप'₹ &षा) 9829784848 


25 8 88, 83 98, 88 ९/ 8 80.5 


84 धार पा ७छाप | लाल टंकी के पास, वार्ड नं. 30 चूरू बीकानेर,चूरू, श्रीगंगानगर 
६07० ७घ मों, 9799857777 

डपारएफ ७ एप कावा खेरा कच्ची बस्ती भीलवाड़ा | प्रतापगढ, राजसमंद, - 

5चप्ता॥ ७४ ॥,4 8078 मों, 889434035 


2&षार&9प्त९.७४ 465, संलूबर की हवेली राव उदयपुर, बांसवाडा, डूगंरपुर 
8॥0एशा'प् हाथा उदयपुर 
954959875 
एप पुलिस चौकी के सामने, प्रताप चौ बारा, भीलवाड़ा 
00चशाएएछएड & बांरा सभी 06 सेवाये हेतु एवं भरतपुर 
4.590098 802, ४78 मों, 9928500777 धौलपुर, करौली जिलें में 
पटवारी / गिरदावर / तथा 
सहायक लेखाधिकारी प्रथम व 
द्वितीय की सेवाओ के लिये 
केवल 


छा ७७२६ | गली नं. 08 प्रीत नगर « झझनू सीकर, हनुमानगढ़ 
(५]/ # है| 4 है ॥ 00] सिरसा (हरियाणा) मो. 0924562440॥ 

शरण (एफ एफप' । 0 
एाषपफाएशराइए8 मों, 900443709 


छिड हित 88 ७2 /888,६ 4--ए आनद विहार-ए बैनाड 
झोटवाडा जयपुर 
मों, 9829774445 
9७ घा३७४७ के पास, खटीकान 
एशफाहएशाड॥,8 40 मोहल्ला दौसा मों. 9488790224 अरबन प्लानर प्रथम / द्वितीय, 
(छार॥॥43९70छ8 तकनीकी सहायक(सिविल), आई. 
टी. एक्सपर्ट) 


लता श शश ह हश हह आ.5  : आाााशाशाहाहहहश ह  शश ह श आह श शक श शश श ह शश  श शश ह कना। 


परिशिष्ट -- 2 


जयपुर संभाग 
क्र. | नगरीय निकाय का नाम | अरबन अरबन प्लानर | तकनीकी | आई ढी पटवारी » | सहायक 
सं. प्लानर प्रथम | द्वित्तीय सहायक | एक्सपर्ट गिरदावर | लेखाधिकारी 
प्रथम एवं 
प्वित्तीय 


जयपुर नगर 
निगम 
मा पी 
है व |. | 2 0 | 
है हि॥08४७४ 8 आ | 


६ ००४८० नधओ कोजोए ऋज न है झा 
किक... मर 2 कि 


थानागाजी 
5 आज अत 
444 शिया कम... अब आक आए. आ तक: कक बह बह बह 
न मो 
3234 अल हक मन कि आ 
28 व. रिक! 0. पक कि आग व आर, 
कर 7 हवा यह पट पओऋ' 


मण्डावरी 


हा 
० 

का कक | 7 [० [रा 
| बलककलकछ | 7 [० [पे 
कक का का मा का जा के कक पा 
का कक | 7 [० तर मर ऑई' 
७ कला | ० 


खाटूश्यामजी 
बिसाऊ 


मुकुन्दगढ 

सूरजगढ़ 
हवाटी 

विघाविहार 


लता शाह ह शश ह ह आश हक क_5 0 9 लाला हल शल ह श श श ह कह शक श श शश  हकाना। 


परिशिष्ट - 2 
उदयपुर संभाग 


क्र. | नगरीय निकाय का नाम | अरबन अरबन प्लानर | तकनीकी | आई टी पटवारी | सहायक 
प्लानर प्रथम | द्वित्तीय सहायक गरदावर | लेखाधिकारी 
प्रथम एवं 
कं [फे 3 


& सिदय/म ही हि पब दिह है 8 
छें बांसवाड़ा नगर परिषद 


| हैन्‍मन+८पथ लय वकप अपर वध बात कप 
कर हक के एक मनन 


कानोड 
फतेहनगर 


कुशलगढ़ 

42 परतापुरगढी कि फआ 
बिल पक का हक 
ा 
किम का कई के 
का आह 9 # 
जल अकआ क 

मम कक, आक, 


लता श शाह ह हश श शक 5 0. पाला हल ह आह श ह श ह श श ह ह हल श शह हकना। 


परिशिष्ट - 2 
भरतपुर संभाग 


क्र. | गरीय निकाय का नाम | अरबन अरबन प्लानर | तकनीकी | आई टी पटवारी,“ | सहायक 

जे प्लानर प्रथम | द्वित्तीय सहायक | एक्सपर्ट. गिरदावर | लेखाधिकारी 
प्रथम एवं 
द्वित्तीय 


दिए हि5५ 40047 बदन हक कह हक हक किक जे 

8 न मा 
परिषद 

मम पा 8. 
परिषद 

जज 5 मा 3 5 मे | 

या 8 ० 

3 मद 6 मकिय पजिलक किले आओ फिओ की 

हा मा 5 


मान 
न 

2 के. लेखक मिल बड तए तादाद बल अत निक पह जद जी 
मा का 
[कक | 7 रा 
[ क्कल्त | ठग तय नि ऑऑऑयऑ ' 
| कक हल व ट ल ग' 
[कब्ज  ट [िइित ऑ ऑमइऑ+ई' 
कक कल्कि हट तय 
हक व अक बंद के का पक इन का बम लाल बक 


6 ]. आशा शश श शक श श शक शक शक कक कक 


परिशिष्ट - 2 
जोधपुर संभाग 


क्र. | गरीय निकाय का नाम अरबन प्लानर | अरबन प्लानर | तकनीकी | आईं दी पटवारी / | सहायक 
सं प्रथम द्वित्तीय सहायक | एक्सपर्ट गिरदावर | लेखाधिकारी 


प्रथम एवं 
ट्वित्तीय 


न 
पक आपके मिओी! 
अआ0 आ आम आओ, 
पएआ आ आआ 

ह 


नगर परिषद्ध 


बह आम 
पा 


मा आय 
ला 
बा मा  ] 
है.) विमाए-पवक हक लगा का हक था का जब शाम मय पड 
जा बा मी आन] 


बीकानेर संभाग 


नगरीय निकाय का नाम अरबन प्लानर । अरबन प्लानर 
प्रथम द्वित्तीय 


[पर कक नगर किन [उठ धरा 
पी इमरान मम 
[3 चुजानाइ नगर परेद | 7 | लक ला का कर जा 
हुआ 82200 की हक आका लि आए लक पाक आए आक माहत हा इक 
[5 ह्कलतक नफपकद | 7 | 


7 ककेक | 

दि व धयााए.....। आयबा इकाए उस साला अल सलाम बयान बिका गाया समय जया धाम 

हक हक. जा लक आा आकक आन शा जता आदाआात बना प्राआ भर आाका 

हि लिशाना- +.दाबाला नह सका! लाना उन जिमः जया लत का लक काका जला अललत 

का या आज मा की की आम] 
मा जाए 


छापर 


की 
00 विश की. कलश सदी पिन! अजनबी पक ॥ विज किक यश / अजीज विज पाक अजब, «अल 


व पक। जल ! 

अल, ५५५3. मियहिजत अंकल अकस अल अल लिख कि 

 विमिनिलकक, की! विद मलिक! अिलिलिट: आस! कर लि मिकिए: अल! अत, लशकिक आशिक अर 

2 अमकििकी५ ५.५८: 2 मशिकीकित! अमिक अिकी। मिल, पलक! लि, अली! आल ज तक, अत किश मलक, 
लिया, िलिक| 5 


[% न लक कट [7 7ट टस्ट झ' 
[क्र पक गये न जा न] 


| उतर | 


लता हा ह श श श ह आश ह  आ- 5 3 पाला शाला ह आह ह हल ह श शक शक शबाना 


परिशिष्ट -- 2 


कोटा संभाग 
क्र. नगरीय निकाय का नाम अरबन प्लानर । अरबन प्लानर तकनीकी टी । पटवारी /मिरदावर | सहायक 
है प्रथम द्वित्तीय सहायक एक्सपर्ट लेखाधिकारी 
स प्रथम एवं 
द्वित्तीय 
2 आल यार मी या] 
किक ।40205320% लटकन कल अंक लि का आन लक 
ता न बज 
बल 8 | | शकआह 
गत लक 
2 मी खिड, 
ले छात्र #ऋ का आह फल ि 
लिंक 0 %िक आर शमी आिलिकि आओ ८2% 


कल ना मा न 


हे ममिलंआ ओर लिए मी! अमित की लहिलि आम, 
पी न 
पा । बल 8 
थक कक आला कक्षा छा 
लि मिल अल आओ लीजड जिओआ आल की 
लत वजन! आक आिक लि किले अक लिए, 
हिल लि क आओ आओ लि कल छाल हम 
दिल वि अर्यकी आआ आओ ऋण २ काका कह 


64; ााााााााशाशाशााशा शक श श श शह श श कक शक 


परिशिष्ट -- 2 


अजमेर संभाग 
॥| नगरीय निकाय का नाम अरबन प्लानर अरबन प्लानर तकनीकी प्राई टी एक्सपर्ट । पटवारी / सहायक 
सं. प्रथम ट्वित्तीय सहायक गिरदावर लेखाधिकारी 


प्रथम एवं 
द्वित्तीय 


[4 [7 लेकर कद | पट हट ््प ्पिरप पिईा 
[6 कररनरपकिद | पर हट र/ ् पर 7 ' 
[6 कल्कक नगर पसंद | तट हट ्प् ्पर्पिझईा) 
है ककरानानगर क्रय | ते 0 टएटपए् ््पगरप्िझ'। 


अमन, ५.५3 अमल लि, आए +म! अकाल! आए आल आकड अब 
2! नि नििलिलर 2५ किक , लिलओ। पल मलिक । गन मलिक अल लिन, लक शहर, कल! किक 4 लता 
आलम आल आए आह आह आता आल आल अब आए आ 
अक आए भार अथछ अध आधा आप आए आर आए छा मा 
न कल न नि पक कस कप व न न न नल 
लि कि ५६०६० रस सिक! अकसह +र कि 2 कलिल रे. मककक / अशिक- किक सिलसिले, अल कमर कल! निकल: अल 
53 2 अििकिककक िककिक पलक पलक आता उकार5 थक जा: पाक अब लक 
2 निकलकर: अं िकिकओ के अल किए: लिंक, हा 
कक कम 7 5 लक कक ० मिस मल! लिये पक] 
5-8 व 8 न मिलन न अजय किन मनीमनज अमल 
मिलन आर अक! आक आम धक आन याद कक: लक 
(5) लाए, ५, ८ आाना जक उन बार हक लक आधा आल आया जाल आह बह जबाह 
गिल, 720५ अप जिकार खिक 6 मल! इक पल, अल आग अिद: अकिय! मलदिए इस ओ न! लि! किक, 
5 ॥ आल  ाआ आार अल आथ अाा आक अमा अशह आछ आड आए: पल 
अ  अनललिक आए अब आाकद जाए मा आता आर आए का उबर ार, 
पं यम लिया! अमलिओ मल । अद किम। सि कय 42 6 किट हित आह! 
5 मे लक 5८ मम । अलग. कल जल 4 मल, : लक! िललिला न पल एल कल कल मम कक, 
हे लि 27 अल लक, आओ अं आय भा आया तप पल कान, आकर 
आआ अश्आाहड. अधाडए शाला उबाह जला अकः आह आए आए 0 हा छछ 
नर न न न 
नम मी शिकिलिकश: ५... मलिक? किक अल! अमल  अओ, अिस अमिस आज लिन अमल 
हि: निशिशिकिकिल: +६ ६ अवकाश! किक: अत! अधिक: अलििती! आ: आक। जिलिकि ललित! किक: आशिक: आकर 
हि मम ५...3 मनन नम १ अल. 23 उस, डक (हर न न 
सी माह आम लाल आड़ 
न न 


शिल् आछ 
वन मन ८ कल न न न पर न मनन 


लरतशाााााााााााालााशाहाहश शाह शश ह ह शश हक शक. 5 शाला शाह आह हल ह श हल हल श शश ह काना 


राजस्थान सरकार 


नगरीय विकास विभाग 


क्रमांक : प. 6 (29) नविवि/3/04/पार्ट जयपुर, दिनांक : 24 सितम्बर, 2020 


आदेश 


राज्य के शहरी क्षेत्रों में विभिन्‍न विकास योजनाओं की क्रियान्विति के लिये समय-समय पर अर्जित एवं अवाप्त की गई भूमि के 


मुआवजे के भुगतान स्वरूप विकसित भूमि देने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश /परिपत्र निर्देश भी जारी किये 
गये हैं जिनका सुलभ-सन्दर्भ हेतु संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है: - 


6) 


0) 


68) 


(९) 


(श) 


(शं) 


आदेश क्रमांक : प. 6 (29) नविवि/89, दिनांक 3.42. 200 - पुराने प्रकरणों जिनमें अवार्ड घोषित नहीं हुआ हो 
तथा भविष्य में अवाप्ति के प्रकरणों व कतिपय शर्तों के साथ 5 प्रतिशत विकसित भुखण्ड (केवल आवासीय) मुआवजे 
स्वरूप देने के आदेश दिये गये। 


आदेश क्रमांक : प. 6 (29) नविवि/03/2004, दिनांक 27.40,2005- भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में मुआवजा 
स्वरूप कतिपय शर्तों के साथ अधिकतम 20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि केवल उसी खातेदार को 
आवंटित की जा सकेगी, जिसकी भूमि अवाप्त की गयी है। भूमि का आवंटन उसी भूमि/योजना में सम्भव नहीं हो, तो नकद 
मुआवजा दिया जायेगा। यह प्रावधान भविष्य के प्रकरणों में लागू किया गया इससे पूर्व जिन प्रकरणों में अवार्ड घोषित किया 
जाचुका था या मुआवजे का भुगतान/न्यायालय में जमा करवाया जा चुका है या 5 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित किये 
जाने का प्रावधान अवार्ड में किया जा चुका है उनमें यह प्रावधान लागू नहीं होंगे। पाँच अधिकारियों की आवंटन समिति 
गठित की जायेगी। उक्त समिति द्वारा भूमि आबंटन के संबंध में अपनी अभिशंषा के साथ प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार 
को भिजवाया जावेगा। 

आदेश क्रमांक: प. 6 (29) नविदि/03/2004, दिनांक 03.2.2007- स्पेशल इकोनोमिक जोन में पृथक्‌ 
मापदण्ड किये गये जिनके अनुसार आवासीय / आबादी भूमि के बदले 40 प्रतिशत आवासीय एवं 0 प्रतिशत व्यवसायिक 
भूमि आवंटित करने, वाणिज्यिक भूमि के अवाप्ति के बदले 50 प्रतिशत वाणिज्यिक भूमि आवंटित करने और 90-बी की 
पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न हुई। भूमि की अवाप्ति के बदले 30 प्रतिशत आवासीय एवं 7.5 प्रतिशत वाणियिक भूमि आवंटित 
किये जाने का प्रावधान किया गया । 

आदेश क्रमांक : प. 6 (8) नविधवि/03/2007, दिनांक 2.08 .2040 - सभी योजनाओं हेतु अवाप्तशुदा भूमि के 
एवज में प्रदान की जाने वाली विकसित भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में जारी आरक्षण पत्र/आवंटन पत्रों में पंजीकृत विक्रय 
पत्र के आधार पर नाम हस्तान्तरण रुपये 25 / - प्रति वर्गमीटर का शुल्क वसूल किया जाकर नाम हस्तान्तरण करने की राज्य 
सरकार की स्वीकृति प्रदान की गई। 

आदेश क्रमांक : प. 7 () नविवि/2044 ,दिनांक 22.0.204 -अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि केवल 
उसी खातेदार को आवंटित की जा सकेगी, जिसकी भूमि अवाप्त की गई है। खातेदार द्वारा बताये गये अन्य व्यक्तियों के नाम 
से भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। योजना में 5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि उपलब्ध नहीं हो की स्थिति में 0 
प्रतिशत आवासीय भूमि आवंटन की जावेगी। भूमि के बदले आवंटन हेतु 5 अधिकारियों की आवंटन समिति गठित की 
जायेगी। 

आदेश क्रमांक : प, 6 (29) नविवि/03/2004, दिनांक 03,02,2045 - जिन खातेदारों द्वारा मुआवजे की राशि 
नहीं ली गयी है अथवा मुआवजे की राशि न्यायालय में जमा है, तो ऐसे खातेदारों को अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि 
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देने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने की समयावधि दिनांक 30.04.205 तक बढ़ायी गयी लेकिन दिनांक 27.0.2005 के पूर्व 
के प्रकरणों में मुआवजा स्वरूप 45 प्रतिशत विकसित भूमि और इसके बाद के प्रकरणों में 25 प्रतिशत विकसित भूमि दिये 
जाने का प्रावधान यथावत रखा गया। 

आदेश क्रमांक : प. 6 (29) नविदि/03/2004, दिनांक 3.02.205-भूमि अवाप्ति के अवार्ड में यदि नकद 
मुआवजे का अंकन किया गया है तथा भूमि देने का प्रावधान अवार्ड में नहीं किया गया है। ऐसे खातेदारों को परिपत्र दिनांक 
03.02.205 के अनुसार भूमि दी जा सकेगी, बशर्ते कि खातेदार द्वारा नकद राशि प्राप्त नहीं की गई है। 

आदेश क्रमांक : प. 6 (29) नविवि/03/2004, दिनांक 04.,06.205- के द्वारा विकसित भूमि हेतु विकल्प प्रस्तुत 
करने की तिथि 3,08 ,205 तक बढ़ायी गयी है। 

आदेश क्रमांक प. 6 (20) नविधि/03/2004, दिनांक 3.04 ,207 - के द्वारा विकसित भूमि हेतु विकल्प प्रस्तुत 
करने की तिथि 30.09,2047 तक बढ़ायी गयी। जिन योजनाओं की क्रियान्विति नहीं हुई, क्योंकि खातेदार से कब्जा नहीं 
लियागया है एवं जिन खातेदारों ने राशि नहीं उठायी है, केवल उन्हीं को विकल्प का मौका दिया जायेगा। 

आदेश क्रमांक प., 3 (76) नविधि/03/984, दिनांक 25.04,207- मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के लिए 
जारी उक्त आदेश के बिन्दु संख्या-23 के अनुसार भूमि अवाप्ति के लम्बित प्रकरण जिनमें खातेदार द्वारा मुआवजे की राशि 
नहीं ली गई अथवा मुआवजे की राशि न्यायालय में जमा है, ऐसे खातेदारों को विकल्प प्रस्तुत की कट-आऑफ डेट दिनांक 
30.09,207 की गई। आदेश क्रमांक : प, 2 (30) नविवि/03/206, दिनांक 5.0.208 एवं प.3 (76) 
नविवि/03/984 दिनांक 20.07.8 के द्वारा मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना में आवेदन प्राप्त करने एवं योजना 
की अवधि 3,2.208 तक बढ़ाई गई | 

आदेश क्रमांक प. 7 (9) नविवि/2047, दिनांक 02.08 ,207 - भूमि जिस योजना के लिए अवाप्ति की गयी, उसी 
योजना में दी जा सकेगी। सेक्टर रोड़ हेतु ली जाने वाली भूमि के बदले उसी स्थान //क्षेत्र/योजना में दी जावे। यहाँ यदि भूमि 
उपलब्ध नहीं हो, तो राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से अन्यत्र भूमि दी जा सकती है। 

आदेश क्रमांक : प. 2 (3) नविधि/2047, दिनांक 02.08.20॥7- अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि केवल 
उसी खातेदार को आवंटित की जा सकेगी, जिसकी भूमि अवाप्त की गई है। खातेदार द्वारा बताये गये अन्य व्यक्तियों के नाम 
से भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। निकार्यों, न्यास, मण्डल, प्राधिकरण के स्तर पर विकसित भूमि का पटूटा 
खातेदार को ही दिया जावे। 

आदेश क्रमांक : प. 7 () नविवि/2044, दिनांक 83,08 ,208-अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि देने हेतु 
आदेश दिनांक 22.2.204 के द्वारा गठित स्थानीय स्तर की समिति के गठन में संशोधन करते हुए 
प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय के आयुक्त को भी जोड़ा गया। 

आदेश क्रमांक : प. 7 (4) नविदि/03/20व3 पार्ट, जयपुर दिनांक 20.08 .208-भूमि अवाप्ति अधिनियम, 
984 की धारा 4 () के पश्चात्‌ व अवार्ड जारी होने के बाद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा बेचान की गयी भूमि के मुआवजे 
के संबंध में (दिनांक 30.0.208 तक) प्रभावी। नियमानुसार विकसित भूमि देय होने पर क्रेता द्वारा 400 रु. प्रति 
वर्गमीटर से राशि देय होगी। 

आदेश क्रमांक : प. 7 () नविवि/2049, दिनांक 3,09.209-नये अवाप्ति अधिनियम 203 की धारा 24 
(2) व धारा 0] के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति से मुक्ति अथवा पुनः अवाप्ति की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव की राज्य सरकार से 
स्वीकृति प्राप्त की जावे। 

आदेश क्रमांक प. 7 (॥) नविवि/2049, दिनांक 3.02.2020- अवाप्ति अधिनियम 894 व नये अवाप्ति 
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अधिनियम, 203 के अन्तर्गत विकसित भूमि देने के प्रस्ताव स्थानीय स्तर पर गठित समिति की अनुशंषा के साथ 
चैकलिस्ट में राज्य सरकार को भेजे जाने और राज्य सरकार की स्वीकृति के उपरान्त ही आवंटन की कार्यवाही की जा 
सकेगी। जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 44, जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 45 
एवं नगर सुधार अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत समझौते से भूमि क्रय या विनिमय की कार्यवाही स्थानीय स्तर पर की जा 
सकती है, लेकिन अन्य योजनाओं में भूमि देने के प्रस्ताव होने पर औचित्य के साथ प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जावे । 
राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि समय-समय पर जारी आदेशों /निर्देशों के बावजूद भी नगरीय निकायों (यथा 

नगरपालिका मण्डल /परिषद /नियम, राजस्थान आवासन मण्डल, विकास प्राधिकरण /नगर विकास न्यास) के यहाँ काफी संख्या में 

ऐसे प्रकरण विभिन्‍न न्यायालयों में लम्बित है, जिनमें :- 

0) भूमिका अवार्ड जारी हो चुका है, किन्तु मुआवजा खातेदार /उसके वारिसान/ हितधारी को नहीं मिला है, अथवा 

(8) भूमि का अवार्ड जारी हो चुका है तथा मुआवजे की राशि न्यायालय में जमा है लेकिन संबंधित खातेदार/उसके 
वारिसान/हितधारी को मुआवजा नहीं मिला है, अथवा 

09) भूमिका अवार्ड आदेश होने के बाद नगरीय निकाय के पक्ष में भूमि का नामान्तरण दर्ज हो चुका है, पेपर पजेशन भी नगरीय 
निकाय के द्वारा लेना दर्शाया हुआ है, लेकिन भौतिक रूप से कब्जा आज भी खातेदार /हितधारी का है, अथवा 

6४) तत्समय प्रभावी भूमि अवाप्ति अधिनियम, 894 की धारा 4 की अधिसूचना के बाद अथवा अवार्ड जारी होने के बाद 
रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से हस्तान्तरण हो गये है तथा भूमि का मुआवजा किसी को नहीं मिला है, अथवा 

(ए) अवाप्तशुदा भूमि का कब्जा भौतिक रूप से नगरीय निकाय द्वारा लिया गया जा चुका है किन्तु मुआवजे का भुगतान 
खातेदार/हितधारी को नहीं किया गया है, अथवा 

(शं) अवार्ड जारी हो जाने के बाद अवाप्तशुदा भूमि का कब्जा नगरीय निकाय को प्राप्त नहीं हुआ है तथा मुआवजे का भुगतान 
नहीं होने से न्यायालय में विवाद चल रहे है अथवा 

(शा) भूमि का मुआवजा सक्षम न्यायालय में जमा करा दिया गया है किन्तु योजना की क्रियान्वित (उक्त खसरा /स्थान पर) नहीं 
हुई है, क्योंकि खातेदार से भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है एवं खातेदार ने मुआवजा राशि नहीं उठाई है, अथवा 

(शं!) भूमिका भौतिक कब्जा प्राप्त कर योजना की क्रियान्विति की जा चुकी है किन्तु खातेदार को मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है, 
हालांकि न्यायालय में मुआवजा राशि जमा है, अथवा 

(5) बिना अवाप्ति की कार्यवाही किये ही भूमि अर्जित करके उसका उपयोग नगरीय निकाय के द्वारा कर लिया गया है, किन्तु 
भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। 
वर्तमान में शहरी निकायों की कमजोर आर्थिक स्थिति, न्यायालयों में लम्बे समय से नगरीय निकायों का करोड़ों रुपया जमा 

होने, न्यायिक वादों में खर्चीली प्रक्रिया होने के कारण एवं लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विकास योजनाओं के लिए नगरीय 

निकायों को भूमि की आवश्यकता, वर्ष 203 में लागू नये केन्द्रीय भूमि अवाप्ति कानून के तहत भूमि अवाप्त करने की खर्चीली एवं 
जटिल प्रक्रिया, अपनी भूमि के मुआवजे के लिये परेशान जनता को राहत प्रदान करने तथा नकद मुआवजे के स्थान पर विकसित भूमि 
आवंटित करने की प्रक्रिया में एकरूपता लाने के उद्देश्य से राज्य के समस्त नगरीय निकार्यों, यथा-विकास प्राधिकरणों, राजस्थान 
आवासन मण्डल, नगर विकास न्यासो, नगर निगमों , नगर परिषदों एवं नगर पालिकारओं को निर्देश दिये जाते है कि उनके यहाँ भूमि के 

मुआवजे के भुगतान के संबंध में लम्बित उपरोक्त पैरा 2 में वर्णित सभी प्रकार के प्रकरणों, जिनमें अवार्ड यदि दिनांक 27.0.2005 

से पूर्व का है, तो उनमें 5 प्रतिशत आवासीय तथा दिनांक 27.0.2005 के पश्चात्‌ का अवार्ड है तो उन योजनाओं में 25 प्रतिशत 

(20 प्रतिशत आवासीय व 5 प्रतिशत व्यवसायिक) विकसित भूमि संबंधित खातेदार या उसके वारिसान या रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 

(9परए7च्ष्टांडाला०6 भातं तप्राए डक70०0 0007्7०॥0 से पश्चातवर्ती अन्तिम क्रेता, जैसी भी स्थिति हो, को निम्नांकित शर्तों 
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यदि भूमि के स्वामित्व अथवा मुआवजे के संबंध में किसी न्यायालय में विवाद लम्बित है तो वादी द्वारा उसको विड़ा किया 
जावे अथवा संबंधित पक्ष उसे खारिज करवाये। 

यदि भूमि का अवार्ड हो चुका है तथा मुआवजा न्यायालय में जमा है, भूमि की नगरीय निकाय को क्षेत्रीय विकास हेतु 
आवश्यकता है, तो संबंधित नगरीय निकाय द्वारा न्यायालय में जमा मुआवजे की राशि को विड़ा किया जाये तथा 
खातेदार/हितकारी को 5/25 प्रतिशतविकसित भूमि आवंटित की जाये। 

मुआवजे के बदले 5/25 प्रतिशत भूमि उसी भूमि/योजना में से आवंटित की जाये और यदि समय नहीं हो तो कारण 
अंकित करते हुए उसके समकक्ष /समतुल्य भूमि में से आवंटित की जाये। 

भूमि के बदले जिस व्यक्ति को भूमि आवंटित की जाये, उससे 500/- रुपये के स्टाम्प पर यह अण्डेरटेकिंग प्राप्त की जाये 
कि उसे अब तक नकद मुआवजा प्राप्त नहीं किया है और यदि अवाप्त/अर्जित भूमि के स्वामित्व या हक के बारे में कोई 
विवाद पैदा हुआ तो ऐसे प्रकरण में जिम्मेदारी उसकी होगी तथा निकाय को आवंटित भूमि का कब्जा वापस प्राप्त करने का 
अधिकार होगा। 

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, 894 की धारा 4 (), 6 व अवार्ड तथा नगर सुधार अधिनियम की धारा 52 () के 
अन्तर्गत पारित आदेश के पश्चात्‌ पंजीकृत विक्रय पत्रों के आधार पर भूमि क्रय की जा चुकी है, उनमें विकसित भूमि 
आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। 00/- प्रति वर्गमीटर की दर से राशि देय होगी। 

जिन योजनाओं में 5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि उपलब्ध नहीं है उनमें 25 प्रतिशत (20+5 प्रतिशत) के स्थान पर 30 
प्रतिशत आवासीय भूमि आवंटन की जा सकेगी | व्यवसायिक योजना जिनमें अवार्ड दिनांक 27.0.2005 से पूर्व का है, 
उनमें 7.5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि तथा दिनांक 27.0.2005 से पूर्व का है उनमें 7.5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि तथा 
दिनांक 27.0.2005 के पश्चात्‌ की अवार्ड शुदा योजना में 5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि आवंटन की जा सकेगी । 
अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि यथासम्भव उसी योजना में उसी स्थान पर /उसके पास में (निर्मित भवन होने पर जहाँ 
भवन स्थित हो) दी जावेगी। निर्मित भवन का पृथक्‌ से मुआवजा देय नहीं होगा। निर्मित भवन के स्थान पर आवंटन नहीं होने 
पर यदि अवार्ड में स्ट्रेक्चर का मुआवजा स्वीकृत है तो भवन का मुआवजा देय होगा | 

मुआवजे के बदले 5/25 प्रतिशत विकसित भूमि देने का विकल्प खातेदार /हितधारी द्वारा दिये जाने की नियत तिथि अब 
30.09.202। तक बढ़ाई जाती है और जिसने अब तक विकल्प प्रस्तुत ही नहीं किया है तो वह भी अब दिनांक 
30.03.202 तकविकसित भूमि के विकल्प दे सकेगा। 

ऐसे मामले, जिनमें बिना अवाप्ति कार्यवाही के ही खातेदार की भूमि अर्जित कर उसका उपयोग नगरीय निकाय द्वारा कर 
लिया गया है, लेकिन उसका मुआवजा खातेदार/वारिसान/हितधारी को प्राप्त नहीं हुआ है, उनमें उपरोक्तानुसार 
अण्डरटेकिंग लेकर नकद राशि के बजाय अर्जित भूमि की 25 प्रतिशत विकसित भूमि मुआवजे स्वरूप दी जा सकेगी, भले 
ही भूमि का अर्जन वर्ष 2005 से पूर्व का हो या बाद का। 

जिन प्रकरणों में आवंटन की कार्यवाही /निर्णय) हो चुका है उसको पुनः नहीं खोला जायेगा। 

अलसर एक्ट या अन्य कानून (नगर सुधार अधिनियम, 959 के अन्तर्गत अवाप्त की गई भूमि को छोड़कर) के तहत 
अवाप्त भूमि के संबंध में यह आदेश लागू नहीं होगा। 

राजकीय विभाग अथवा नगरीय निकाय के स्वामित्व की भूमि के मामले में यह आदेश लागू नहीं होगा। 

भूमि के बदले विकसित भूखण्ड देने के उपरान्त सभी मामलों के प्रस्ताव स्थानीय स्तर पर गठित आवंटन समिति की 
अनुशंसा के साथ निर्धारित चैकलिस्ट में संबंधित नगरीय निकाय (यथा नगरपालिका मण्डल/परिषद/निगम, विकास 
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ग्राधिकरण, नगर विकास न्यास या राजस्थान आवासन मण्डल) द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति के लिये भेजे जायेंगे और 
राज्यसरकार की स्वीकृति के उपरान्त ही विकसित भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही नगरीय निकाय द्वारा की जायेगी। 

4... वर्ष 203 के भूमि अवाप्ति के नये अधिनियम की धारा 24 (2) एवं धारा 0 के अन्तर्गत अवाप्तशुधा भूमि के उपयोग 
में नहीं आने की स्थिति में कार्यवाही के प्रस्ताव विभागीय आदेश क्रमांक प. 7 () नविवबि/2049, दिनांक 
3.09.209 के अनुसार राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाये। 

5. जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 44, जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 45 तथा 
नगर सुधार अधिनिमय की धारा 5 के अन्तर्गत क्रय कर आपसी समझौते से एग्रीमेन्ट तथा एक्सचेंज (विनियम) से प्राप्त 
भूमि के बदले विकसित भूखण्ड प्राधिकरण अथवा न्यास स्तर पर ही आवंटन किये जा सकते हैं। भूमि के बदले भूखण्ड उसी 
योजना में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्यत्र भूमि दी जा सकती है, लेकिन दी जाने वाली भूमि अन्य योजना में होने की 
स्थिति में दोनों स्थानों की समान दर पर आकलन किया जायेगा। जहाँ भूमि अन्यत्र योजना में दी जाना प्रस्तावित हो तो ऐसे 
आवंटनके प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भेजे जाये | 


राज्यपाल की आज्ञा से 


(मनीष गोयल) 
शासन संयुक्त सचिव -प्रथम 


राजस्थान सरकार 
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग 
क्रमांक--प.6(29नविवि / 3 // 04 पार्ट जयपुर, दिनांक 4 नवम्बर, 2020 
आदेश 

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24.09.2020 के पैरा संख्या-3 के खण्ड (शा) के पश्चात्‌ नवीन 
खण्ड (छ-8) निम्नानुसार जोड़ा जाता है :- 

(शं॥-9)-नगरीय निकाय की योजनाओं से सम्बन्धित भूमि अवाप्ति के ऐसे मामले जिनका अवार्ड दिनांक 
27.0.2005 से पूर्व जारी हो चुका था लेकिन मुआवजे को लेकर खातेदार के साथ विवाद होने से भूमि का अभी 
तक कब्जा नहीं लिया जा सका है और नगरीय निकाय के द्वारा ऐसी भूमियों पर योजना की क्रियान्वति नहीं हो 
पाई है उनमें नगरीय निकाय की स्पष्ट अनुशंषा एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार की अनुमति 
से 45 प्रतिशत विकसित आवासीय भूमि के स्थान पर 45 प्रतिशत मिश्रित उपयोग की भूमि अथवा 20 प्रतिशत 
आवासीय + 5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि, जैसी भी भूमि की उपलब्धता हो आवंटित की जा सकेगी। नगरीय 
निकायों की योजनाओं को क्रियान्विति करने हेतु यदि नगरीय निकायों द्वारा अन्य प्रकार के प्रस्ताव राज्य सरकार 
को मंजूरी हेतु भेजे जाते है तो सरकार उस पर निर्णय कर आदेश जारी कर सकेगी | 

राज्यपाल की आज्ञा से 


(मनीष गोयल) 
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम 
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राजस्थान सरकार 
नगरीय विकास विभाग 


क्रमांक : प, 6 (29) नविवि/3/04 /पार्ट जयपुर, दिनांक : 30 जुलाई, 202 


आदेश 
अवाप्त भूमि के बदले भूमि एवं उस हेतु भूमियों की राशि का मूल्यांकन में एकरूपता एवं मानकीकरण की कमी के कारण 
विभिन्‍न नगरीय निकायों द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न तरीके अपनाये जा रहे है जिससे विसंगतियाँ दृष्टिगोचर होती है। इस कारण ऐसे प्रकरणों में 
विलम्ब एवं काश्तकारों /खातेदार/ आमजन को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः राज्य सरकार में सक्षम स्तर पर लिए गए 
निर्णय अनुसार अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि देने संबंधी प्रकरणों के सरलीकरण एवं एकरूपता हेतु निम्न प्रकार मानक 
(मापदण्ड) स्थापित किये जाते हैं- 


4, अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि उसी योजना में आवंटित किये जाने के संबंध में - अनिवार्य अवाप्ति की 
योजनाओं में मुख्य रूप से भूमि की अवाप्ति केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत धारा 4 (), 6व 7 के अन्तर्गत अवार्ड 
स्वीकृत कर की गई है, अवार्ड मुख्य रूप से नकद मुआवजे का है एवं आंशिक रूप से कुछ मामलों में विकसित भूमि देने का उल्लेख 
अवार्ड में किया हुआ है। ऐसी योजनाओं में सामान्यतया कृषि भूमि की अवाप्ति की जाती है तथा अवाप्त की गई भूमि के बदले 5 
प्रतिशतव 25 (20 प्रतिशत आवासीय + 5 प्रतिशत व्यावसायिक) प्रतिशत विकसित भूमि उसी योजना में ही दी जाती है। 

2. अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि अन्य योजना में आवंटित किये जाने के संबंध में - जिन योजनाओं हेतु भूमि 
अवाप्त की गई है, वहाँ भूमि की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में विकसित भूमि अन्य योजना में दी जाती है तो जिस योजना में भूमि 
अवाप्त की गई है, उस योजना की आरक्षित दर व डी.एल.सी. दर (आवासीय/व्यवसायिक) व डी.एल.सी. दर 
(आवासीय/व्यवसायिक) में से जो भी अधिक हो, उससे भूमि के मूल्यांकन की तुलना की जावे। अवाप्त की गई योजना की 
आरक्षित दर /डी.एल.सी. दर जितनी प्रतिशत अधिक /कम होगी, उतनी ही प्रतिशत भूमि कम / अधिक दी जावेगी। 

उदाहरणार्थ-यदि किसी ५ योजना (जिसका अवार्ड दिनांक 27.0.2005 के पश्चात्‌ का है) में 400 वर्गमीटर भूमि 
अवाप्त की गई है तो उस योजना में विकसित भूमि तालिका अनुसार देय है- 
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तालिका-& 

+ ननन्‍ननानगल पा भूमि की विकसित भूमि 25 प्रतिशत 00 वर्गमीटर 

400 वर्गमीटर भूमि की आवासीय 20 प्रतिशत 80वर्गमगीटर......रररः़ | 
400 वर्गमीटर भूमि की व्यवसायिक 5 प्रतिशत 20 वर्गमीटर 


यदि (योजना की आरक्षित दर व डी.एल.सी. दर में से अधिक दर रुपये 2000 /- प्रति वर्गमीटर है तथा व्यवसायिक दर रुपये 
4000/- प्रति वर्गमीटर है, तो अन्य ४ योजना जिसमें विकसित भूमि दी जानी है। उस योजना की आरक्षित दर व डी.एल.सी. दर में 
से से अधिक दर 3000/- प्रति वर्गमीटर है तथा व्यवसायिक दर 6000/- प्रति वर्गमीटर है, तो विकसित भूमि तालिका-8 
अनुरूप देय होगी - 


तालिका- 


इन अर ना 
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आवासीय विकसित भूमि 80% 2000/3000 | 53.33 वर्गमीटर 
व्यवसायिक विकसित भूमि | 20%04000/6000 |... 3.33 वर्गमीटर 


इस प्रकार ४ योजना की दर ५ योजना से अधिक होने के कारण के कारण विकसित भूमि तालिका-# के स्थान पर तालिका- 8 
के अनुसार देय होगी। अतः जिस अनुपात में विकसित भूमि दी जाने वाली योजना की दर से अधिक/कम होगी, उसी अनुपात में 
विकसित भूमि कम / अधिक देय होंगे। 

3. आपसी समझौते से अवाप्त की गई भूमि के बदले विकसित भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में - जयपुर 
विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 44, जोधपुर एबं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 45 तथा नगर सुधार न्यास 
अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत क्रय कर आपसी समझौते से एग्रीमेन्ट तथा एक्सचेंज (विनिमय) से प्राप्त की गई भूमि के बदले 
उसी योजना या अन्य योजना में विकसित भूमि दिये जाने पर समतुल्य भूमि की तुलना निम्न प्रकार की जावेगी - 

अवाप्त की गई भूमि की किस्म/प्रयोजन के अनुसार डी .एल.सी. दर से भूमि का मूल्य तथा दी जाने वाली विकसित भूमि उसी 
योजना/उसी डी.एल.सी. दर के क्षेत्र में अथवा अन्य योजना में डी.एल.सी. (आवासीय/व्यवसायिक) दर से भूमि के मूल्य की 
तुलना अवाप्त भूमि के मूल्य से करते हुए दी जाने वाली भूमि की गणना की जावेगी | 

उदाहरणार्थ-यदि अवाप्त की गई दो बीघा कृषि भूमि है (5000 वर्गमीटर) तथा 500 वर्गमीटर भूमि आवासीय है। कृषि 
भूमि की डी.एल.सी. दर रुपये 5.0 लाख प्रति बीघा है तथा आवासीय की डी.एल.सी. दर रुपये 0000 / - प्रति वर्गमीटर है, तो - 


|  आवाप्तकृषिभूमिकीकीमत्‌ ७ >४>2४2२2४«०«०॥०« /2 लक 5.02250.0लाख ४ ४४४० । 

आवासीय भूमि की कीमत 5002 00005 50 लाख 
अवाप्त भूमि का कुल मूल्य 60.0 लाख 
यदिविकसित भूमि उसी योजना / समान आवासीय डी .एल.सी. क्षेत्र में दी जा रही है, तोः- 


दीजाने वाली विकसित भूमि का क्षेत्रफल क्‍ 600 वर्गमीटर आवासीय भूमि 

600 लाख + 0 हजार क्‍ | 

तथा अन्य योजना जहाँ विकसित भूमि दी जानी है उस योजना की आवासीय डी.एल.सी. दर रु. 30000/- प्रति 
वर्गमीटरहै,तोदीजानेवालीविकसितभूमिनिम्नप्रकारदेयहेशी-_._..़़़़्््््ख़ है, तो दी जाने वाली विकसित भूमि निम्न प्रकार देय होगी - 


भूमि का कुल मूल्य 60.0 लाख 
दी जाने वाली विकसित भूमि का 60.0 लाख-30000-200 वर्गमीटर 
क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) आवासीय भूखण्ड 
ऐसे समस्त प्रकरणों में राज्य सराकर की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। 
राज्यपाल की आज्ञा से 
(कुंजी लाल मीना) 
प्रमुख शासन सचिव 


लरतशाााााााााशाााााााशाशाह शाह हश श हा .72:: "पा ह श आह हल हल शश श हक श श श कह शक शक काना 


राजस्थान सरकार 


स्थायत्त शासन विभाग » जाओ 
(जी, 3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम, जयपुर-302005) 
टेलीफैक्स 04-2222403, ईमेल--४/9/92407 6) ॥8080.0090, वेबसाईट -ज़फफ़.48.प्राक्षा।श्युं वीक, ह0ए. 


क्रमांक : भूमि एफ, 7 (8) ( )/डीएलसी /2020/4436 दिनांक : 8,.2020 


आदेश 
विषय : राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्‍न उद्देश्य के लिये आवंटन नीति-204 5 के अन्तर्गत भूमि का आवंटन। 


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्‍न उद्देश्यों के लिये आवंटन नीति-205 के अन्तर्गत 
विभिन्‍न सरकारी, अरद्धंसरकारी संस्थाओं , ट्रस्टों, समाजों आदि का भूमि आवंटन के मापदण्ड आदि निर्धारित किये गये हैं। कई 
प्रकरणों में नगर निगर्मो, नगर परिषद एवं नगर पालिका मण्डलों को भी कुछ सीमा तक भूमि आवंटन की शक्तियाँ दी गयी है। 


इस संदर्भ में अब सभी नगरीय निकायों (नगर निगर्मो /परिषदों /पालिकाओं ) को निर्देश दिये जाते हैं कि किसी भी संस्था को 
चाहे व सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नही की 
जावे, चाहे वह आवंटन कीमत न हो या रियायती दर पर हो | प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त 
की जावे। 


यदि किसी अधिकारी के द्वारा इन आदेशों के बावजूद भी राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना भू-आवंटन किया गया तो उसके 
विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। 


उक्त निर्देश/ आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। 


(दीपक नन्‍्दी) 
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव 


लता शाह शश ह ह हश श आश.73. शाह आह श आह आह हक शश ह ह हल शश श श कक 


शॉजस्थान सरकार 
नगरीय विकास विभाग 


क्रमांक : प, 3 (55) नविवि/3/2002/पार्ट 


आदेश 


जयपुर, दिनांक : 05 जुलाई, 202। 


राज्य मंत्रिमंडल की बैठक दिनांक 25 जून, 202] में लिए गए निर्णयानुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्‍न उद्देश्यों के 
लिए विभाग द्वारा जारी की गई भूमि आवंटन नीति-205 में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30.06.2020 के बिन्दु सं. 9.3 
में निम्नानुसार राजकीय विभागों को निर्धारित सीमा तक निःशुल्क भूमि का आवंटन स्थानीय स्तर पर किए जाने की शक्तियाँ 
प्रत्यायोजित की गई है, जिसके क्रम में राजकीय विभागों को निर्धारित सीमा तक भूमि का आवंटन स्थानीय निकायों के स्तर से किया 


जाना सुनिश्चित करावें: - 


| क्र.सं. | विभाग का नाम 


| 2 क 4:82 सम क सनक ता 5० थे कक ए के भक सम का आल आह व लक कल 8: अनषिकी ज के कक कक बनी लक जा आज कक अध अ ज के लक क अकक | आफ क ० डक आक के हक कक 


. | प्राथमिक/उन्च प्राथमिकविद्यालय 


कम यम का कह आल कम जल जम कम थक आय हक लक लअट  जल बज ली अजीज मी कट मकान अमल का अ कक की लक कक कल कक कक कक कक | 


संभागीय मुख्यालय पर-2000 व.मी. तक 
तथा अन्य स्थान पर-3000 व. मी. तक 


2. | माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय 


संभागीय मुख्यालय पर-4000 व.मी . तक 
तथा अन्य स्थानों पर-6000 व.मी. तक 


3. महाविद्यालय (सामान्य तकनीकी, पॉलिटेक्निक, 


|. | चिकित्सा,आई.टीआई.सहित))... तकतथा अन्यस्थानोंपर-3,0004.मी.तक._ 


संभागीय मुख्यालय पर-0,000 व.मी. 
तक तथा अन्य स्थानों पर-3,000 ब.मी . तक 


4... जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व अन्य 
राजकीय विभार्गों को उनके कार्यालय, 


000 व. मी, तक 


| | इन्क्रास्ट्रक्वरहेतुभूमिआावंट।..../|/||7ख़ख-म-़़ख्ख ्उ़ख़्पखजखम़ 
5. | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य 4000 व. मी, तक 
केन्द्र 
6 उप स्वास्थ्य भवन 500 व. मी, तक 
नमक हु. पुलिथाना._..... ़न्‍़न्‍ै 2000व.मी. तक 
8. | पुलिसचौकी 500 व. मी. तक 
9, | अन्य ग्राम/ग्राम पंचायत समिति स्तरीय 500 व.मी. तक 
|_ कार्यालय 
0. | अन्यतहसील/पंचायत समिति स्तरीय 4000 व, मी. तक 
कार्याय_._._...हफ5  .5..हपहपहफहफ़फ़्-्-्-पढझषझफ 
]! अन्य उपखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय 5000 ब. मी. तक 
कार्यालय 


मम जी यम आम की आल हा लक १ हे आज: परत 53: / 2 कह आज 27 आ 2: कि आकर हल न हो 72 की 2 की 2 जज के 8 222 जा की थक मा आम मी 2 मा आ 22 मी 22 जी 72 जी 22 22 2० की यह आम 22 पल 


हि लिए हा पर 202 मी था आ 22 आम ०8 26 मो: ली औ 2० हि थक 20 मी जी जा लो १ छा का ला मत जा कल हे 22 2 0 ले ०. 22 की 3६ मिथ आ-:2 22 की 2० 28 ले 2: घर जी 2 जज मी 5 2 मी 228; 


उपरोक्त सीमा से अधिक आवंटन की स्थिति में प्रस्ताव मय औचित्य के राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जायेंगे। साथ ही 
राज्य सरकार द्वारा पोषित मण्डल /निगम /उपक्रम को आरक्षित दर से कम दर पर (50 प्रतिशत से कम नहीं) राशि पर आवंटन किया 
जा सकता है, जिसके लिए भी राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। 


आज्ञासे 


(मनीष गोयल) 
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम 


अन्य विभागों से सम्बन्धित कार्य 


लतशाााााााााााााााशाहााशा हा श शाह ह हश ह आह. 5 आशा आल ह आह आल श श कह शक हल कह कह शक कक 


अन्य विभागों से संबंधित कार्य :- 


सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग :- 

वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेन्शन प्रकरण तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत प्रकरणों का 
निस्तारण एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं का प्रचार-प्रसार व क्रियान्वयन | 
जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित कार्य: - 

पेयजल पाईप लाईनों के लीकेज, नाली व नाले के अन्दर की पाईप लाईन को शिफूट करना, खराब पडे सार्वजनिक नल 
वहैण्ड पम्प को ठीक करवाना | 

उर्जा विभाग से संबंधित कार्य :- 

लटके हुये तारों को व्यवस्थित करना, आवासीय भवर्नों के उपर से जाने वाली सभी प्रकार की विद्युत लाईनों को शिफूट 
करना तथा आवासीय भवनों के बकाया विद्युत कनेक्शन यदि पेंडिग है, तो उन्हें जारी करना। 

सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित कार्य :- 

0) नगर पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार वाली क्षतिग्रस्त व टूटी सड़कों तथा 


पुलियाओं की मरम्मत का कार्य करवाना। 

(9) नगरनिकायो को शहरी क्षेत्र में अवस्थित नजूल संपत्तियाँ, जो किसी राजकीय उपयोग में नहीं आ रही हो, का 
हस्तांतरण नगर निकायों को करना | 

राजस्व विभाग :- 


नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध सिवायचक भूमि का नगरीय निकायों को हस्तानान्तरण किया जाना। 

महिला एवं बाल विकास विभाग :- 

महिलाओं एवं बाल विकास से संबंधित योजनाओं की प्रचार सामग्री का वितरण, कुपोषण से मुक्ति संबंधी कार्य, 
राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार। 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग: - 

कोविड टीकाकरण एवं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण । 


लरतशाााााााााशााााशाहाहा हा हश श हश ह शहर "7: शाह आल आल ह आह शक शक ह शश शक शक श शक काना 


प्रगति रिपोर्ट प्रपत्र 


लतशााााााााााााााशाहाहाााश हशह ह हशह ह आ शहर: : लाला हल ह श ल श शक कह श शक शक शक शक काका 


भगति रिपोर्ट प्रपन्न 


प्रगति रिपोर्ट प्रपत्र विभागीय/अभियान की वेबसाइट पर उपलब्ध हैः- 
#फ्ञड:/प्रिफिक्षा.एक्यु 8४ िक्षा, 00. 


॥9:॥#$898.प्रागक्षा। हु शाला, ए0ए.॥ 
॥08:/86॥97202] ,द]| 889, 209. 


विशिष्ट नोट 


.. विभाग द्वारा मार्ग-निर्देशिका का प्रकाशन अभियान में आमजन को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है, जिसका उपयोग 
नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा। 

2. अभियान में किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जनहित में जारी की गई छूट एवं शिथिलताओं से 
सम्बन्धित आदेशों और परिपत्रों का समावेश कर मार्ग-निर्देशिका प्रकाशित की गई है, जिसमें सम्बन्धित आदेशों और 
परिपत्रों का समावेश करने का पूर्ण प्रयास किया गया है। 


3,  मार्ग-निर्देशिका में समावेशित आदेशों और परिपत्रों इत्यादि में यदि सहवन से मुद्रण में कोई भिन्‍नता पाई जाती है तो, उस 
स्थिति में राज्य सरकार द्वारा जारी सम्बन्धित मूल आदेश ही मान्य होगा। 


लरतशाााााााााााशाशाहाहशहशश हह ह श हक 0 ] लाला हा श श हल ह आह श श शक श शक शलाका 


